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 को  एक  से  वेतन  दिये  जाते  हें  और  भागਂ लोक  सभा
 *कਂ  राज्यों  में  दिये  जाने  वाले  वेतनों  की

 १०  १९५४  अपेक्षा वे  कैसे  हैं  ?

 डा०  माननीय  सदस्य  को

 सभा  दो  बजे  समवेत  हुई
 विदित ही  हैं  कि  भाग  राज्यों में  प्रत्येक

 महोदय  पीठासीन
 न्यायाधीश  को  हे,५००  रुपए  बयां  मुख्य

 प्ररूपों  के  मौखिक  उत्तर  न्यायाधीश  को  VYi.000  रुपए  वेतन  के  स्प

 न्यायाधीशों के  वेतन  तथा  भत्ते  भाग  खਂ  राज्यों  में में  दिये  जाते  हें  ।

 FUL,  ठाकुर  लक्ष्मण  fag  चरक :  हम  कुछ  मितव्ययता  से  काम  चलाते

 क्या  राज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 क्या  भाग  राज्यों  के  सम्बन्ध
 संस्कृत  स्कूल

 में  संविधान  के  अनुच्छेद  २२१  के  अधीनਂ  ROU,  सेठ  गोविन्द  दास  :  क्या

 उच्च  न्यायालयों के  न्यायाधीशों  के  वेतन  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 तथा  भत्तों  के  बारे  में  कोई  आदेश  जारी  किया  ऐसे  dene  east  at  संख्या  कितनों  है  जिन्हें

 गया है  ;  तथा  केन्द्रीय  सरकार  सहायता  देती  है  ?

 क्या  इस  आदेश  के  जारी  किये  दिक्षा  मंत्रो  के  सभासचिव

 जाने  के  पहले  उक्त  राज्यों  के  राज प्रमुखों

 के  साथ  परामर्श  किया  गया  था  ?
 UHo  एम०  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा

 किसी  संस्कृतਂ  विद्यालय  को  सीधी  सहायता

 गृह-कार्य तथा  राज्य
 मंत्री

 नहीं  दीਂ  जाती  है  ।  आगे  चल  कर  में  यह

 हां  ।  एसे  आदेशों  की  एक  सूची  सदनਂ
 wt  कह  देना  चाहता  हुं  कि  शैक्षणिक  संस्थाओं

 पटल  पर  रखी  जाती  है  ।  परिशिष्ट
 का  जिनमें  संस्कृत  विद्यालय  भी

 ३,  अनुबन्ध  संख्या  ७२]  आते  मुख्यतः  राज्य  सरकारों  से  होता

 हूँ  और  संस्कृत  के  अध्ययन  को  बढ़ावा

 ठाक
 अ  ल  देने  की  जिम्मेदारी  राज्यों  तथाਂ  वि रव विद्या उयों लक्ष्मण  fag  चरक  :  क्या

 सारे  भाग  राज्यों  के  विद्यमान  न्यायाधीशों  पर  हैं  ।

 762  PSD,



 091. ५
 Wow  मौखिक  उत्तर  १०  are  2  S48  मौखिक  उत्तर  ११०६

 के  प्रदान  पुर्नविचार  तथा  अन्तिम सेठ  गोविन्द  इन  विभिन्न

 विद्यालयों  को  जो  केन्द्र  से  रक़म  या  सहायता
 निर्णय  किया  गया  हूं  ;  तथा

 दी  जाती  हू  उसमें  क्या  कोई  ए  व्यवस्था
 a

 यदि  तो  वह  निर्णय  कपा

 हैं  कि  जिस  से  यह  कहा  जाय  कि  यह  रुपया  ह
 ?

 वे  विश्वविद्यालय  संस्कृत  के  विद्यालयों  को
 विधि  तथा  अल्पसंख्पक-कार्थ  मंत्री

 बिस्वास )  तथा  म  कुछ
 डा०  एम०  एम  राज्य  सरकारों  समय  से  पटना  तथाਂ  इलाहाबाद  के  बेंचों

 तथाਂ  विश्वविद्यालयों  के  अलावा  स्वयं
 के  प्रश्न  पर  विचार  कर  रहा

 स
 ष  किन्तु

 केन्द्रीय  सरकार  भी  संस्कृत  के  अध्ययन  अभी aa  frat  सन्तोषजनक  निर्णय

 एवं  संशोधन  तथा  संस्कृत  ग्रंथों  के  प्रकाशन  पर  नहीं  पहुंचा  ।  म  इस  स्थानीय

 ्य के  लिए  पर्याप्त  उपाय  तथाਂ  कार्यवाही  कर  मनोभावना  a  परिचित  g  कि  बेंच

 रही ह  ।
 यदि  माननीय  सदस्य  चाहते  ज्यों  के  त्यों  रहने  दिये  जायें  ।  किन्तु  गत

 ai  at  में  ऐसी  वित्तीय  सहायता की  सूची  वर्ष  में  इन  दो  स्थानों  में  लंबित  मामलों

 दे  सकता  हुं  जो  गत  कुछ  वर्षों  में  विभिन्न  तथा  नये  मामलों  की  कुं  संख्या  घटती

 अखिल  भारतीय  संस्थाओं को  दी  गई  हें  ।
 जा  रही  है  |  इन  के पाप  Fz

 सेठ  गोविन्द  माननीय  मंत्री  जी  दिन  काम  नहों  होता है  ।  फिर  भी  में

 नें  अभीਂ  ag  कहा  था  कि  इस  विषय  में  केन्द्र  न्यायाधिकरण  के  अध्यक्ष  के  साथ  परामर्श

 की  सरकार  कोई  सहायता  नहों  दे  रही  है
 ।  करके  इस  विषय  पर  अप्रैल  परिवार  कर

 इसी  लिय  में  ने  यह  पुछा  कि  क्या  इस  प्रकार  रहा  हूं
 ।

 की  कोई  दरख़ास्तें केन्द्र  के  पास  संस्कृत
 श्री  एस०  एन०  क्या  माननीय

 के  विद्यालयों  से  आयी  हें  कि  जिन  में  इस
 मंत्री  बता  सकते  हूं  कि  देश  कं  विभिन्न

 प्रकार  की  कोई  सहायता  केन्द्र  से  मांगी  गधी
 बेंचों की  पुराने  तथा  नये  मामों  के  वारे

 में  क्या  ferfte  ?

 डा०  एम०  एम०  तक
 थ्रो  मै  मानो  सदस्य

 विभिन्न  राज्यों  के  संस्कृत  विद्यालयों  का
 के  सामने  लम्बित  गत  वर्ष  मं  दाखिल

 सम्बन्ध  केन्द्रीय  सरकार  को  वित्तीय
 किये  गये  नये  मामलों  तथा  गत  ay में

 सहायता  के  कोई  प्रार्थना  पत्र  प्राप्त

 निबटाएं  गए  मामलों  के  बारे  में  नवीनतम

 नहीं  हुआ  हू  ।
 आंकड़े  रख  सकता  १  जनवरी  १९५४

 आय-कर  अपीलीय  न्यायाधिकरण  को  इलाहाबाद  बेंच के  सामने  ३९५  और

 पटना  बेंच  के  सामने  ५८२  लम्बित  मामले

 * CUS  श्री  एस०  एन०  क्या  थे  जब  कि
 बम्बई

 ३४२०,
 मद्रास  में

 विधि  मंत्री  १  १९५३  को  पूछे  १२४१,  कलकत्ते में में  ६९२  ओर  दिल्ली  में

 गये  तारांकित  seat  संख्या  ४५४  को  दिय  १७९९  लम्बित
 mas

 थे  |  नप  मामलों

 गये  उत्तर  की  ओर  ध्यान  देनें  का  तथा  की  संख्या  बम्बई में में  ३४३४,  मद्रास  दें

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  २३३७,  कलकत्ते  में  ८४७, | पिप्द 1 जु रर जो में में  १७९९,

 क्या  आय-कर  अपीलीय  इलाहाबाद  में  ७०१  और  पटना  में  ७१३

 टीकरण  के  पटना  बेंच  को  कलकत्ता  ले  थी  ।  निबटाए  जाने  मामलों  को



 Bow  मौखिक  उत्तर  १०  ज  १९५४  मौखिक  उत्तर  ११०८

 आयोग  की  सिफारिशों  को  स्वीकार  करना औसत  प्रतिमास  संख्या  बम्बई  मं  २३३,

 मद्रास  में  २२६,  कलकत्ते  में  १२०,  दिल्ली  में  आवश्यक हँ  तथा  उस  कथन  का  कोई  आधार

 १३४,  इलाहाबाद  में  ७९१  तथा  पटना  में  नहीं
 है  ?

 ८०  थी  ।  यह  विद्यमान  स्थिति  हमें
 गृह-कार्य  तथा  राज्य

 मंत्रो
 आंकड़ों  के  अनुसार  चलना  चाहिये  ।  में

 प्रशन  यह  था  कि  क्या  हाल  ही  में  ईमानदारी

 पहले ही  बता  चुका  हुं  कि  में  स्थानीय  तीब्र

 लोगों  की
 के  लिये  प्रसिद्ध  न  होने  के  कारण  को ई  नियुक्ति

 मनोभावना  से  परिचित  हु  ।
 या  नवनियुक्ति  हुई  है  ।  इन  दो  सेवाओं  में

 यह  धारणा  हो  गई  है  कि  जब  एक  बार
 अर्थात्  भारतीय  प्रशा  तन  सेवा  तथा  भारतीय

 किसी  स्थान  में  बेंच  स्थापित  हो  जाता है
 पुलिस  सेवा  में  ऐसा  कोई  मामला  नहों  हुआ ,

 तब  उत  स्थान  के  लोगों  को  उत  बेंच  पर
 है  ।  यह  तो  बधाई  देने  का  मामला  हे  ।

 अधिकार  सा  प्राप्त  हो  जाता  हे  ।  यह  तो

 स्वाभाविक  ही  कि  हम  इस  आधार  पर  गवेषणा  के  लिये  अनुदान

 काम  नहीं  कर  सकते  हें  और  न  हर  स्थान

 के  लोगों  की  भावनाओं  को  संतुष्ट  कर
 श्री  राधा  क्या  शिक्षा

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग े: सरकते  ह  ।

 १९५३-५४  के  वर्ब  में  गवेषणा
 श्री  बंसल  :  क्या  में  अपने  स्थानांतरित

 कार्य  के  लिये  कितनी  अखिलਂ  भारतीय
 wet  संख्या  ८५९  के  बारे  में  एक  श्वसन  पूछ

 संस्थाओं  को  अनुदानਂ  दिया  गया है  ;
 सकता हूं

 ?  में  देखता हूं  कि  वहू  १५  तारीख

 को  रखा  गया  हे  ।  १५  तारीख  को  प्रशन
 इन  संस्थाओं  के  नाम  क्या

 तथा
 सुची में  वह  बिल्कुल  अन्त  में  छपा  है  ।

 इन  संस्थाओं  में  किन  किन
 अध्यक्ष  महोदय  उन्हें  इस  बात  को

 अलंग  रूप  से  उठाना  यहां  नहों  ।
 विषयों  में  गवेषणा  होती  है  ?

 श्ञासकोय  शुचिता
 शिक्षा  मंत्री  के  सभा सचिव

 एम०  एम०  :
 तथा *Z30,  श्री  दाभी  :

 गृह-कार्य

 मंत्री ४  9943 Ft OS को  पूछे  गये  सुचना  एकत्रित की  जा  रही  है  तथा  यथासमय

 सदन  पटल  पर  रखी  जायेंगी  ।
 तारांकित  प्रश्न  संख्या  ६१२  के  उत्तर  का

 निर्देश  करने  तथा  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  श्री  राधा  रमण  :  सुचना  एकत्रित

 कि  क्या  कोई  आई०  सी०  एस०  या  आई०  करने  तथा  उसे  सदन  पटल  पर  रखने में

 कितना  समय  लगेगा  ? ०  एस०  अधिकारी  सन्  १९५३  इस

 कारण  कि  वे  ईमानदारी  के  लिये  प्रसिद्ध
 डा०  एन०  एस०  सभापति

 न
 उन  पदों  पर  नियुक्त  नहीं  किये  गये  माननीय  सदस्य  प्रश्न  की  व्यापकता  को

 थे  जिनमें  मनमानी  करने  की  काफ़ी  गंजाम

 थी
 ?

 समझ  सकते  ह  इसका  संबंध  केन्द्रीय

 सरकार  के  समस्त  मंत्रालयों  तथा  देश

 गृह-कार्य  उपमंत्री  :
 में  बहुत  सी  से  Wa  तक

 ऐसा  कोई  मामला  नहीं  हुआ  है  ।
 हम  चार  अर्थात्

 श्री  दादी
 क्या  में  यहं  समझूं  कि  स्वास्थ्य  प्राकृतिक  संसाधन  तथा

 वैज्ञानिक  मंत्रालय  और  शिक्षा सरकार  का  यह  विचार  नहीं  हूं  कि  योजना



 ११०९  मौखिक  उत्तर  १०  मैच  १९५४  मौखिक  उसर  Wo

 लाख संबंधी  सूचना  एकत्रित  कर  पाये  १९५३.  में  ४  ३११७

 इसमें  कुल  ४९  मद्दे  हैं  ।  रुपये  स्वामित्व  के  भुगतान  के  भेज

 गये थे  ।
 अध्यक्ष  वह  कहते हें  कि

 वह  सूचना  एकत्रित  कर  रहे  श्री  एस०  ato  सामन्त  प्रदान  के

 खण्ड  (7)  के  प्रसंग  में  जानना  चाहता

 श्री  राधा  क्या  सूचना  एकत्रित
 हूं  कि  उन  प्रशिल्पिक  जानकारों

 करने  में  दिक्षा  मंत्रालय  ऐसे  अनुदान  प्राप्त  जिनकीਂ  सेवायें  १९५२  में  प्राप्त  की  गई

 करने  के  लिए  प्राथनापत्र प्राप्त  अथवा
 स्वामित्व  के  अतिरिक्तਂ  वेतन  भी  fear

 आमन्त्रित भी  कर  रहा  है  ?  गया था ?

 डा०  एम०  एस०
 श्री

 ato  आर०  श्रीमान

 वैश्विक  सहायता  के  लियें  शिक्षाਂ  मंत्री को  १९५२  के  लिये

 विभिन्न  संस्थाओं  से  प्रार्थनापत्र  प्राप्त

 १९५३  के  लिये है

 में  सुचना  चाहता  हूं  |

 होते  हैं  ।
 रमें अध्यक्ष  १९५२३

 विदेशी  पूजी  इस  प्रकार  दा  कोई  भुगतान  किया

 भी  गया at  ? Ako  श्री  एस  ०  सो०  साबित  <

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  श्री  बी०  आर०  में  पूर्वे  सूचना

 सन्  १९५३  में  कितने  उद्योगों  के  लिये  निवेदन
 करता  हुं  ।

 में  विदेशी  पूंजी  लगाने  की  अनुमति  दी  श्री  एस०  सी०  सामन्त  :  मेरा  WT

 गई थी  ;  एक  सामान्य  set  at  कि  क्या  स्वामित्व

 के  अतिरिक्त  वेतन  भी  दिया  गया  था  ।
 कितने  घन  की  अनुमति  दी

 गई
 कया  विदेशी  पूंजी  प्राप्त  करने  में  ईकाफ़े

 तथा  सुदूर  पूर्वे  के  लिए  आर्थिक

 कितनी  भारतीय  फर्मों  ने  उन

 विदेशी  wat  को  स्वामित्व  शुल्क
 से  कोई  सहायता  मिलती  हूं

 ?

 दी  जिन्होंने  8842.0
 में

 प्रशासनिक  श्री  बी०  आर०  भगत :

 जानकारी  दीਂ  ;
 ईकाफे  का  प्रश्न  HA  उत्पन्न  होता  है

 ?

 दिया ga  प्रकार  कितना  धन
 श्री  एस०  सो ०  सामन्त  :  क्या  यह

 गया  ;  तथा
 aa  नहीं  है  कि  भारत  gare  का  सदस्य

 किन  किन  उद्योगों  को  ऐसी
 है  ।  और  gata  विभिन्न  देशों  को  अपने

 safer
 सहायता

 प्राप्त  हुई  ?
 आर्थिक  विकास  के  लिये  विदेशी  पूंजी  प्राप्त

 faa  मंत्री  के  सभा सचिव  ato  करने के  लिये  प्रोत्साहन देता  है  ?

 आर०
 :  तथा  S43  श्री  बी०  आर०  भगत  |:  इस  प्रश्न

 में  विदेशों को  BRR  करोड़  रुपये के  अंदा
 ~

 का  संबंध  विदेशी  विनियोग  से  है  ।  जहां

 जारी  करने  की  अनुमति दी  गई  थी  ।  इसमें  तक  ईकाफे  जैसे  अन्तर्राष्ट्रीय  संघटनों  से

 २१  उद्योग  सन्निहित  थे  ।  प्राप्त  होने  वाली  सहायता  का  संबंध

 तथा  अभी  सूचना  उपलब्ध  इस  पर  विभिन्न  नियमਂ  तथा  उपनियम  लागू

 नहीं
 है  ।

 होते हैं



 २१११  मौखिकਂ  उत्तर  १०  मान  १९५४  १११२

 कृपा श्री  प्रदान के  खण्ड  का  निर्देश  करने  तथा  यह  बताने  की

 उत्तर
 देते  हुए  मंत्री  महोदय  ने

 कहा
 था

 कि  करेंग े:

 चार  करोड़  से  कुछ  अधिक  रुपयों  की  नया  उन  हीरों  संबंधी  ora

 इस पूंजी में  २१  उद्योग  सन्निहित  थे  ।  क्या  पड़ताल  पूर्ण  हो  गई  है  जो  चोरी  से  लाये

 इन  २१  उद्योगों  में  लगी  पूंजी  जिसके  लिये  गये  थे  और  जिन्हें  बम्बई  सीमाशुल्क

 कारियों  ने  पकड़ा  तथा
 अनुमति  दी  गई  पूर्णतया  विदेशी

 थी
 अथवा  कुछ  विदेशी  तथा  कुछ  भारतीय

 थी  के  क  के  क  क  क
 यदि  तो  उसका  परिणाम

 श्री  बी०  आर  भगत
 :  कुछ  atl

 वित्त  उपमंत्री  go  सी०
 तथा  कुछ  भारतीय  थी  ।

 ग्
 (=x)  | ||

 अध्यक्ष  महोदय  :  मंत्री  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 माननीय  सदस्य  को  अपना  प्रदान  पूर्ण  करने

 क्ति
 हरिजन  उद्धार

 *23Y,  श्री  नाना  क्या  गृह-किये
 नथी  तो इन  २१  उद्योगों में  से  प्रत्येक  उद्योग

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 मं  भारतीय  तथा  विदेशी  पंजी  का  क्या

 ग्रह  था  ?
 ar  यह  सच  है  fe  हरिजनों

 श्री  बी०  आर०  सब  मामलों

 के  उद्धार  के  लिये  आन्ध्र  राज्य  को  अनुदान

 दिया  गया  है  ;  तथा

 अधिकार  पूंजी-अंश  भारतीय  थे  ।  हमारी  यदि  कितना  धन
 सामान्य  नीति  यह  है  कि  अधिकतर

 दिया  गया  तथाਂ  यह  कौन  सी  निधि
 अदा  भारतीयों  के  हों  तथा  केवल  थोड़े  से

 से
 दिया  गया है

 और  कौन
 से  मुख्य  उद्देश्य

 ही  पूंजी-अंश  विदेशियों  के  हों  ।
 के  लिये  दिया  गया  है  ?

 उत्तर में  माननीय  मंत्री ने  कहा  कि  गह-काय॑  उपमंत्री  :

 १९५३-५४  के  वर्ष  में
 हैदर  या  इसके  लगभग  करोड़  रुपये  विदेशियों

 द्वारा  लगाने  की  अनुमति  दी  गई  है  ।  में
 अस्पृश्यता  समाप्त  करने  की  योजनाओं

 के  लिये  आधा  राज्य  at  सरकार  को  आर्थिक
 जानना  चाहता  हूं  कि  अमरीका के  नागरिकों

 को  कितनी  पूंजी  लगाने
 की

 अनुमति  दी  सहायता  देने  के  लिये  ९६  हजार  रुपये

 का  अनुदान  नियत  किया  गया  |  अभी
 ae  तथा  ४ਂ

 ३े
 करोड़  रुपयों  के  अवशेष

 का
 कैसे

 विभाजन॑
 किया  गया  ?

 तक  राज्य  सरकार  ने  कोई  योजना  प्रस्तुत

 नहीं की  है  ।  अत  अभी  तक  कोई  धन

 श्री  fto  आर  हमारे  पास
 नहीं  दिया  गया  है  ।

 देशानुसार  आंकड़े  नहीं  हैं  ।

 श्री  क्या  राज्य  सरकार
 चोरी से  लाये  गय  होने  की  एजेन्सियों  द्वारा  अथवा  गैरसरकारी

 *८६३.  श्री  गिडवानी :  क्या  चित्त  एजेन्सियों  द्वारा  व्यय  किया  तथाਂ

 मंत्री  १४  १९५३  को  पूछें  गये  यदि  तो  गैर-सरकारी  एजेन्सियों  के  नाम

 तारांकित  प्रदान  संख्या  ९१६  के  उत्तर  का  क्या  &  ?
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 श्री  दातार  ये
 १७

 राशियां  भेजें  क्योंकि  अन्यथा  धन  वापस  ले  लिया

 इस  सिफ़ारिश  सहित  राज्यों  को  दी  जायेगा  |

 जाती हैं
 कि  जहां तक  सम्भव  हो  वे

 संसार  में  साहित्य  निर्माण  कारखाना
 सरकारी  एजेंसियों  द्वारा  व्यय  की  जायें  |

 वकांक्षा
 शी  रघरामय्या :  चालू  ay  के  लिये

 योजना  कब  तंक  प्रस्तुत  कीਂ  जायेगी  तथा
 * LEY,  श्री  डी०  Ato  क्या

 क्या  इस  वर्ष  योजनायें  प्रस्तुत  करने  का
 दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  कीਂ  कृपा  करेंगे  :

 अब भीਂ  समय  है  ?  क्या  यह  सच  है  fe  जनवरी

 श्री  दातार  :  इस  वर्ष  के  नियतन  १९५४  में  मसूर  में  एक

 से  अनुदान  प्राप्त करने  के  केवल  कारखानाਂ  स्थापित  किया  गया  था  ;  तथा

 इस  मास  में  योजनायें  प्रस्तुतਂ  करनी  हैं  ।  यदि  तो  कितने  व्यक्तियों

 श्री  नाना दास  क्या  सरकार  को  ने  प्रशिक्षण  के  पाठ्यक्रम  का  अध्ययन  किया  ?

 विदित  है  fe  गैर-सरकारी  एजेंसियों  द्वारा
 शिक्षा  मंत्रो  के  सभा सचिव

 व्यय हुये  धन  का  लेखा  परीक्षण नहीं  हो

 सकता  यदि  तो  क्या  सरकार  उनका
 एम०  एम०  ।

 परीक्षण  केन्द्रीय  संगठन  द्वारा  करायेगी  ?  २३  व्यक्तियों  ने  पाठ्यक्रम

 का  अध्ययन  किया  |

 श्री  दातार  :  सरकार  ने  oad

 रखी  है  कि  उनका  लेखा  परीक्षण  अवद्य  श्री  डॉ०  सी  ०  यह  निर्माण

 कारखाने  का  उद्देश्य  क्या  at  तथा  विभिन्न
 होना  चाहिये

 |

 श्री  ato  एस०  मति  ९६,०००  रुपये
 राज्यों  से  कितन  व्यक्ति  ?

 केਂ  इस  नियतन  की  सुचना  आधा  सरकार  डा०  एम०  एम०  यह  निर्माण

 को  कब  दीਂ  गई  थी  तथाਂ  आन्ध्र  सरकार  कारखाना  पुस्तक  लेखन  में--मेरा  अभिप्राय

 द्वारा  ऐसे  अनुदान  से  लाभ  जाने  नव शिक्षितों  के  लिये  लिखे  जाने  वाले  साहित्य

 के  लिय  केन्द्रीय  सरकार ने  क्या  पग  उठायें  से  ह--साहित्यक  कार्यकर्ताओं  को  प्रशिक्षण

 x  ?
 देने  के  लिये  संगठित  fear  गया  था  | ह

 डी०  ato  फार्मा  क्या  यह  नाम
 श्री  दातार  आंधी  राज्य  की

 निर्माण-कारखानाਂ  भारतीय  ह
 स्थापना  के  तुरन्त  2  लाख  रुपये

 अथवा  किसी  अन्य  देश  से  गया ह  ?
 की  मूल  राशि  तीनਂ  नियतनों

 मं
 विभक्त

 कर  दी  गई  |  उनमें  से  एक  मद्रास  के  डा०  एम०  एम०  ये  कारखाने

 एक  are  के  लिये  तथा  तीसरा  मं  सुर  के  फोड़े  प्रतिष्ठानਂ  के  सहयोग  से  भारत  सरकार

 बेल्लारी  के  लिये  था  ।  आन्ध्र  राज्य  द्वारा  संगठित  किये  जाते  हें  ।  में  यह  नहीं

 को  सूचित  किया  गया  था
 कि  योजनायें  जानता  यह  नाम  फोड़े  प्रतिष्ठान द्वारा

 समय  पर  प्रस्तुत  करें  ।  उन्हें  कुछ  पत्र  भेजे  दिये  गये  से  लिया  गया  हें  या  नहो ं।

 गये  तथा  पिछले  सप्ताह  में  हमने  एक

 तार  भी  भजा  था  इनके  अतिरिकत  में  भी  एम०  एम०  क्या  इन  निर्माण

 ने  एक  पत्र  व्यक्तिगत रूप  में  वहां  के  मंत्री  कारखानों  द्वारा  बना  बनाया  साहित्य

 महोदय  को  लिखा  था  कि  वे  योजना  शीघ्र  होता दया  नवदीं  ?
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 राज्य  में  कुल  कितना  हाली  चलायें  वापस

 रहा हु  ।
 लिया  गया  ?

 विशेष  पुलिस  विभाग  वित्त  उपमंत्री  ए०  ato  गहराई

 २६  दिसम्बर  १९५३  TH  उस्मानिया ८६६.  श्री  भागवत  झा  आज़ाद  क्या

 गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :  सिक्का  २४८४  करोड़  रुपये  का  हाली

 सिक्का  wars  वापस  लिया  गया ।
 नवम्बर  तथा  दिसम्बर

 श्री  कृष्णाचार्य  अब  हैदराबाद १९५३  में  भारत  सरकार

 के  विशेष  पुलिस  विभाग  ने  भ्रष्टाचार  के  में  कुल  कितना  हाली  चलाने  चल

 रहा है  ? कितने  मामलों  का  पता  तथा

 ~
 श्री  To  ato  इस  qq  के कितने  मामलों  में  दोष  सिद्धि

 हुई ?
 लगभग  २४३०  करोड़  रुपये  का  पत्र-चलाने

 तथा  लगभग  ५४  लाख  रुपये  के  सिक्के
 गह-कार्य तथा

 राज्य  मंत्री

 चलਂ रहे  हैं  ।
 अक्टूबर  १९५३  २१

 नवम्बर  १९५३  श्री  कृष्णाचार्य जोशी  :  क्या  हैदराबाद २१

 दिसम्बर  १९५३  २९
 में  चलाने  के  लिपि  अब  भी  सिक्का

 चलाने के  विभिन्न  मूल्य के  नोट  तथा  सिक्के

 अभी  तकਂ  न्यायालयों  ने  किसी
 बनाये जा  रहे  हें  ?

 भी  मामले  पर  निर्णय  नहीं  दिया  है  ।
 ary  To  सो०  गुहा

 :  केवल  छोटे  छोटे

 श्री  टी०  एन०  सिंह  :
 कुछ  ऐसे  सिक्के  बनायें  जा  रहे  हें--प्रात  आने  के  सिक्के

 या  उससे कम  के  | भी  मामले ह  जिनमें  विशेष  पुलिस  विभाग

 ने  अभियोग  चलाने  की  सिफ़ारिश  की  श्री  क्या  यह  सच  है
 कि

 थी  परन्तु  गुह  मंत्रालय  ने  अनुमति  नहीं  चलाथ  वापस  लेने  के  जैसा  कि

 मंत्री  महोदय  ने  बताया  कृषि  उत्पादनों
 ~

 श्री
 ऐसे  मामले  aga  थोड़े  के  थोक  मूल्य  अब

 बाज़ार दों  म

 हें  हैदराबाद  word  में  बताये जाते  हें  ?

 को  नाना दास  :  क्या  विशेष  पुलिस  श्री ए०
 ato

 हैदराबाद
 चलायें

 विभाग  काम  पर
 काबू  नहों  कर  पाता  भी  विधिमान्य  हैं  ।  दोनों  भारतीय  तथा

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  इस
 हैदराबादीਂ  wart  वैधानिक  sort  है  ।

 विभाग  का  विस्तार  करने  का  है  ?  ae  मूल्य  हैदराबादी  चलायें  में

 बताया जा  सकता  है  ।
 श्री  दातार

 :  q  काम  पर  काबू

 फिल्मों  का  आयात  और  निर्यात कर  रहे  हे  तथा  इसी  विषय  पर  एक  और

 ्य मरन है है  ।  LER.  श्री  रघुनाथ  क  क्या
 वक्त

 हैदराबाद में  हाली  ज
 खत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 KCRG.  श्री  कृष्णा चाय  जोशी  :  क्या  १९५३  में  भारत  को  विदेशी

 वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  फिल्मों  के
 आयात

 के  लिये  कितना  घन

 देना  पड़ा  ;  और १९५३  के  अन्त  तक  हैदराबाद
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 कर  उन  फिल्मों की  संख्या  में  जिनमें  अशलील १९५३  मे ंजो  भारतीय  फ़िल्में

 विदेशों  को  भेजी  गईं  उनके  लिये  भारत  प्रेम  मार  काट  का  प्रदर्शन  होता है  ?

 को  कितना धन  मिला  ?
 अध्यक्ष  महोदय  1

 वित्त  मंत्री  के  सभा सचिव  बी०
 यह  कायंवाही  के  लिये  एक  सुझाव  है  ।

 आर
 ०  १९५३  विदेशी

 त्रावणकोर-कोचीन  में  मंत्रियों  की  यात्रायें
 फिल्मों  के  किराये के  रूप  में  3C°190  लाख

 रुपये  विदेशों को  भेजे  गये  |

 क  ८७०.  श्री  गार्डिलिगन  गौड  क्या

 गृह-कायें  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 :

 भारत को  उन  भारतीय  फिल्मों

 के
 किराये

 के  रूप  जो  विदेशों  को  भेजी  यह  सच  हे  कि  कि  कुछ

 केन्द्रीय  मंत्रियों  ने  जनवरी  फरवरी
 गई  Co  लाख  रुपये  प्राप्त हुये  ।  परन्तु

 इससे  oo  स्थिति  का  पता  नहीं  लगता है
 १९५४  में  त्रावणकोर-कोचीन  राज्य  में

 कांग्रेसी  उम्मीदवारों  के  पक्ष  में  कूछ  निर्वाचन
 यदि  आने  वाला  धन  २०,०००

 ो  में  भाषण  दिय  थे  ;
 रुपयों  से  कम  हो  तो  रिज़वी  बेक  आफ़  इंडिया

 को  उस  कीਂ  सुचना  नहीं  दी  जाती  है  ।  यदि  तो  क्या  उनकी  यात्रायें

 शासकीय  थीं  या  अशासकीय ;  और

 श्री  रघुनाथ fag  :  जो  भीਂ  फिल्में
 जनवरी  तथा  फरवरी  १९५३

 अमरीका  से  हिन्दुस्तान में  आई  उनके

 वास्ते  कितना  रुपया  दिया  गया  है
 ?

 तथा  १९५४ में  पृथक  पथ  किन  किन

 मंत्रियों  ने  न्नावणकोर-कोचीन  राज्य  की

 श्री  बी०  आर०  इसके  लिये  यात्रा की  ?

 Aaa)  लाख  रुपये  दिये  गये  हैं  ।

 गुह-कायें  उपमंत्री

 श्री  पाकिस्तान  को
 तथा  फरवरी  १९५४  चप

 कितनी  फिल्में  भेजी  गई  तथा  कितना  धन  प्रधान  मंत्री  अखिल  भारतीय  कांग्रस  के bef

 अजित हुआ  था  ?  अध्यक्ष  के  रूप  में  त्रावणकोर-कोचीन  गये

 शो  बी ०  आर०  भगत :  में  फिल्मों  तथा  वहां  उन्होंने  निर्वाचन  सभाओं  में  भाषण

 दिये  ।  यद्यपि  अपनी  यात्रा  के  समय  में
 की  संख्या  नहीं  बता  सकता  ह  ।  इसके  लिये

 वहां  सूचना  तथा  प्रसार  मंत्रालय  को  लिख  उन्होंने  कूछ  शासकीय  काम  भी  किया  था

 सकते  हें  ।  जहां  तक  पाकिस्तान से
 आये  परन्तु यह  पृणंतया  अशासकीय

 थी  | धम  का  संबंध  Ag  G.C0  लिखे  रुपया  यात्रा  का  व्यय  गैर  सरकारी  सत्रों

 से  किया  गया  था  |

 श्री  कोकोम  आत्मा :  इस  काल  में  रेल  तथा  यातायात  मंत्री  १९५३  के

 अन्त  में  त्रावणकोर  कोचीन  गये  थे  तथा
 जिसके  लिय  सरकार  सिनेमा  फ़िल्मों

 के  आयात  के  लिये  सीमा-शुल्कों  से  लगभग  वहां  उन्होंने  कुछ  सभाओं  में  भाषण  दिये  थे  ।

 उनकी  यात्रा  भी  अशासकीय  थी  |
 ५०  लाख

 रुपये  का  राजस्व
 दे  दिया

 म
 उस  काल  में  विदेशों को  कोई  भारतीय  फिल्म  जनवरी  फरवरी  १९५३

 बहीं  भेजी  गई  है  |  क्या  उनका  विचार  आवास  तथा  संभरण  मंत्री और

 की  अति  श्रम  उपमंत्री  शासकीय  कार्य  से भाने  अमरीकी  फिल्मों

 अधिक  संख्या  में  कमी  कर  कोचीन  गये  थे  ।  उस  समय  निर्वाचन-सभाओं
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 में  भाषण  देनें  का  कोई  प्रश्न  ही  न  तथा  को  विदित  हे  त्रावणकोर-कोचीन  सरकार

 उन्होंने  वास्तव  में  किसी  सभा  में  भाषण  को  प्लेटफार्म तथा  अवरोध  नि  के  लिये

 लोग  अलग  लाखों  रुपये  व्यय नहीं  दिया  ।

 प्राकृतिक  संसाधन  तथा  वैज्ञानिक  करन  पड़ते  हें  ?

 शगदेषणा  उपमंत्री  १९५४  में  अपने  श्री  दातार  :  श्रीमान सरकार  को  इसका

 सरकारी  काम  से  श्राविका-कोचीन  aq  पता  नहीं  है  ।

 थे  ।  उनकी  यात्रा  का  निश्चय  कुछ  मास

 श्री  रघु  रामिया
 :  इस  प्रइन  की  दृष्टि

 qa  हो  चुका था  ।  उन्होंने  किसी
 से  कि  केन्द्रीय  सरकार  के  इतने  मंत्रियों

 सभा  में  भाषण  नहीं  दिया  ।
 ने  इस  राज्य  की  यात्रा  क्यों  में  जानना

 श्री  गार्डिलिगन  क्या  केन्द्रीय
 चाहता  हूं  कि  क्या  बहुत  से  अन्य  राजनीतिक

 सरकार  के  इतने  मंत्रियों  १  १/२  मास
 दलों  के  नेता  भी  बिगड़ी  हुई  परिस्थितियों

 के  ऐसे  छोट  काल  पहिले  किसी  अन्य
 से  लाभ  उठाने  नहीं  गये  थे

 ?

 राज्य
 की  यात्रा  की  १९५२

 ~
 ५ दा  अध्यक्ष महोदय  :  शान्ति

 अग्रसर  |
 श्री  दातार  अन्य  अवसरों  पर  भी

 जायें  हो  सकती  हें  ।  उत्कल  विश्वविद्यालय

 श्री  वी ०  पी०  नायर  :  यह  सच  ८७२.  श्री  संगण्णा  क्या  दिक्षा

 नहीं हे  कि  विशेष  पुलिस  तथा  गुप्त  वार्ता  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 विभाग के  बहुत  से  अधिकारियों  ने  क्या  सरकार  उत्कल

 कोचीन  की  यात्रा  की  थी  ?  क्या  भारत  विद्यालय  में  भूतत्व-शास्त्र  का

 की
 यह  पद्धति  है  कि  जब  कांग्रेस  अध्यक्ष

 एक  पोस्ट-ग्रेजुएट  विभाग  खोलने  के  प्रस्ताव

 पके  रूप  में  जाये तो  पुलिस
 पर  विचार कर  रही  तथा

 अधिकारियों  को  भेजें  ?

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या

 श्री  दातार  इस  का  निर्णय  किया  गया  है  ?

 हमारे  समक्ष जो  प्रशन  हैं  उससे  कोई  संबंध
 दिक्षा  मंत्री  के  सभा सचिव  (Sto

 नहीं  है  ।  परन्तु  इसके  साथ  ही  साथ  में

 यह  बता  सकता  हूं  कि  जब  कभी  प्रधान  मंत्री
 एम०  एम०  दास )

 :  तथा

 विश्वविद्यालय  ने  १९५०  में  एक  प्रस्ताव
 यात्रा  पर  जाते  उस  समय  स्वभावत

 किया  था  और  मार्च  १९५१  में  उसे  इस
 कछ  संरक्षण-प्रबंध  करने  पड़ते  हें  ।

 योजना का  कुछ  खर्चा  पुरा  करने के  लिये

 श्री To
 पो०  क्या  किसी

 २.४५  लाख  रुपये  का  अनावत्तंक  अनुदान
 समय  में  केन्द्रीय  मंत्रियों  के

 कोचीन  जाने  पर  कोई  प्रतिबंध  था  ?
 दिया गया  था  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  शान्ति ॥  श्री  संगण्णा :  योजना  के  संबंध में

 श्री  वी०  पी०  नायर  :  प्रधान  मंत्री  की
 क्या  प्रगति  हुई  है

 ?

 यात्रा  के  संबंध  में  जो  डा०  एम०  एम०  दास  नवीनतम

 प्रबंध  किये  गये  थे  उन  पर  कितना  धन  सूचना  के  इमारत  बनाने  का  काम

 व्यय  किया  गया  ?  Fal  भारत  सरकार  चल  रहा है  ।



 ११२१  मौखिक  उत्तर  १०  ह  १९५४  मौखिक  उत्तर  SkRQ

 श्री  संगीता
 :

 भारत  सरकार  इस  भारत  सरकार  के  अधीन  किसी

 को योजना  के  लिये  कितना  रुपया  देने  कार्यालय  में  नियुक्त  किसी  अधिकारी  को

 विचार  करती  है  ?  अन्य  पद  या  नौकरी  के  उपयुक्त

 प्राधिकारी  की  अनुमति  के  परीक्षा
 डा०  एम०  एम०  दात  :  भारत  सरकार

 में  नहीं  बैठने  दिया  जाता  ।  इस  पाबन्दी
 a  इमारत  बनाने  और  सामान  आदि  के

 के  अधीनस्थ  कार्यालयों  के
 २,४५,०००  रुपये  देना  मंजूर  किया

 है  ate  इतनी  ही  राशि  कलिंग  प्रतिष्ठान
 स्टेनोग्राफ़र ों  को  संघ  लोक  सेवा  आयोग

 की  उन  परीक्षाओं  जो  किसी  खास
 प्रयास  ढारा  भी  दी  जाये  ।  इस  समय  विभाग  या  कार्यालय  के  अधिकारियों  के

 केन्द्रीय  सरकार  इस  योजना  के  कोई
 लिये  सीमित

 न  बैठने  देने  के  लिये कोई
 और  राशि  देने का  विचार  नहीं  करती  ।

 रुकावट नहीं  बात  वे  तत्संबंधी  नियमों

 स्टेनोग्राफ़र  में  निर्धारित  योग्यतायें  रखते  हों  ।

 लोक  सेवा  आयोग  की
 * 2193.  श्री  एल०  जोरदार  सिंह

 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की
 परीक्षाओं  में  बैठने  वाले  उम्मीदवारों  की

 योग्यता  अथवा  निर्योग्यता  पूरी  तरह  से
 कृपा  करेंगे  कि  क्या  यह  सच  है  केन्द्रीय

 सरकार  के  अधीनस्थ  कार्यालयों में  जो
 आयोग  द्वारा  निश्चित  की  जाती  है  +

 उन  कार्यालयों  अधीनस्थ
 परन्तु  संघ  लोक  सेवा  आयोग  ने  सरकार

 को  सूचित  कर  दिया  है  कि  स्टेनोग्राप:रों  की
 तथा  सचिवालय  से  संबद्ध  कार्यालयों  में

 वर्गीकृत  किये  जाने  के  रह  गये
 परीक्षा  के  कुछ  उम्मीदवारों

 उनकी  पदोन्नति  और  वेतन  जिन्हें  संबंधित  कार्यालयों  के  स्तर  निश्चित

 किये  जाने  तक  अस्थायी रूप  से  योग्य  मान
 के

 बारे  में  कोई  व्यवस्थित  fran नहीं  हैं  !
 लिया  गया  था  और  परीक्षा  में  बैठने  fear

 क्या  यह  सच  है  कि  अधीनस्थ
 गया  बाद  में  उनके  कार्यालय  अधीनस्थ

 कार्यालयों  में  जो  स्टेनोग्राफर  हें  उन्हें संघ  कार्यालयों की  श्रेणी  में  रख  दिये  जाने  पर

 लोक  सेवा  अयोग  की  परीक्षा  में  नहीं  sat  निर्योग्य  घोषित  कर  दिया  गया  ।

 दिया  जाता  ?

 श्री  एल०  जोगेश्वर सिंह  :  जो  स्टेनोग्राफ़र
 नया  यह  सच  है  कि  कुछ  स्टनोग्राफरों  केन्द्रीय  सरकार  के  कार्यालयों

 के  परिणामों  जिन्हें  परीक्षा  में  बैठने
 में  रह  गये  उनको  पदोन्नति  के  लिये  सरकार

 दिया  गया  रोक  लिया  गया  था  क्योंकि
 क्या  कदम  उठाने  का  विचार  करती  है  ।

 उन  कार्यालयों को  अब  अधीनस्थ  कार्यालय

 घोषित  कर  दिया  गया  है
 ?  श्री  दातार  :  अधीनस्थ

 सचिवालय  तथा  सम्बद्ध  कार्यालयों  म

 :  पदोन्नति  के  बारे  में  अलग  अलग  नियम  '  हैं  ।

 भारत  सरकार  के  अधीनस्थ  कार्यालयों
 इन  नियमों  में  स्टेनोग्राफ़र ों के  हितों  की

 में  स्टेनोग्राफ़र हं  उनकी  उचित  रूप  से  सुरक्षा  की  गई  है  ।

 पदोन्नति  और  वेतन  के  बारे में  नियम

 मौजूद  यह  हो  सकता है  कि  ये  नियम  श्री  बी०  एस०  सत्त चके  कोई

 एसे  सारे  कार्यालयों  में  एक  से  न  हों  ।
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 जिस  ने  परीक्षा  पास
 कर  ली  संबंधित  अध्यक्ष  महोदय  आप  एक  विवरण

 विभाग ने  नहीं  जाने  दिया  हो
 ?

 दे  दें  तो  अच्छा  होगा ।

 श्री  दातार  :  कभी  कभी  ऐसे  मामले  अच्छी  बात श्री  एम०  सी०  दाह

 होते  हें  जिनमें किसी  ख़ास  व्यक्ति  की  सेवायें  में  विवरण  दे  दूंगा  ।

 संबंधित  कार्यालय  के  लिये  जरूरी  समझी  श्री  सरारका  :  इन  पब्लिक  कम्पनियों

 जाती  हे
 ।

 में  कितनी  कम्पनियों  के  अपने  मैनेजिंग

 डी०  राम स्वामी  क्या at  एस०  एजन्ट  हूँ
 ?

 स्टनोग्राफ़रों की  इस  श्रेणी  में  अनुसूचित  श्री  एम०  सो०  दाह  प्रत्येक  पब्लिक

 जाति  तथा  अन्य  पिछड़े  वर्गों  के  लोगों  के  कम्पनी  या  तो  मैनेजिंग एजेन्ट  होते  हैं

 लिये  कोई  स्थान  रक्षित  रखे  जाते  हें
 ?

 या  एक  मैनेजिंग  डाइरेक्टर ॥  मेरे  पास

 इसकी  अलग  अलग  सुचना हे  ।  परन्तु श्री  दातार  :  अनुसूचित  जातियों  के

 लिये  सारी  नौकरियों  जिनमें  स्टेनोग्राफर  प्राइवेट  लिमिटेड  कम्पनियों  में  से  बहुत

 सी  मैनेजिंग  एजेन्सी  कम्पनियां हें  । भी  शामिल  रक्षित  पद  रखें  जाते  हूं ।

 श्री  के०  के०  बसु  पब्लिक

 ज्वाइंट स्टाक  कम्पनियां  कम्पनियों  की  मैनेजिंग  एजेन्सियों  अथवा

 ACL  श्री  मरारका  क्या  faa
 स्वामित्व  विदेशियों के  हाथ  में  हैं  ?

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  श्री  एम०  सी ०  दाह
 पब्लिक

 ३१  मान  १९५२  को  भारत  में
 लिमिटेड  कम्पनियों  का  या  तो  मैनेजिंग

 डाइरेक्टर होना  ज़रूरी  है  या  मैनेजिंग  एजेन्सी
 प्राइवेट  और  पब्लिक  जॉइंट  स्टॉक  कम्पनियों

 की  कल  संख्या  कितनी  थी  होना  ।  मेरे  पासਂ  इसके  बारे  भ्र लग  अलग

 सुचना  नहीं  ह  ।  इसका पता  लगान  म
 उनकी  कल  प्रदत्त  पूंजी  कितनी

 बहुत  महनत  लगती  ।  यदि
 शी  ;  तथा

 माननीय  सदस्य  इसे  चाहते  तो  में  पता

 १९५२-५३  q  १९५३-५४
 लगा  दगा  ॥

 में  अलग  अलंग  कितनी  पब्लिक  भौर  प्राइवेट

 श्री  प्रश्न के  भाग  के
 जॉइंट  स्टॉक  कम्पनियां पंजीबद्ध  हुईं  ?

 उत्तर का  करते  में  जानना

 वित्त  उपमंत्री  एम०  सी०
 चाहता  हूं  कि  १९५२-५३  व  १९५३-५४

 सरकार  को  जितनी  सुचना  जितनी  कम्पनियां  पंजीबद्ध  की  गई  थीं

 मिल  सकी  हू  उसका एक  विवरण  सदन
 उनसें  से  कितनी  औद्योगिकਂ  कम्पनियां  थीं

 पटल  पर  रखा  जाता  हे  ।  परिशिष्ट
 और  उनकी  कल  प्रदत्त  पंजी  कितनी  थी  ?

 अनबन्घ  सख्या  ७३ |
 भी  एम०  पी०  मेरे  पास  यह

 श्री  मरारका  २९,२४२  कम्पनियों
 सुचना  नहीं  हे  ;  मेरे पास  केवल  यह  जानकारी

 में  कितनी  पब्लिक  कम्पनियां  और
 है  कि  इन  वर्षों  में  पंजीबद्ध  की  गई  पब्लिक

 कितनी  प्राइवेट  कम्पनियां  लिमिटेड  कम्पनियों  और  प्राइवेट  लिमिटेड

 श्री  एम०  सी०  शाह
 :

 मेरे  पासਂ  कम्पनियों की  संख्या  कया  है  ।  ये  औद्योगिक

 वार  ane
 हैं  यदि  माननीय

 सदस्य  इन्हें  कम्पनियां  अथवा  इसकी  मेरे

 जानना  चाहते  तो  १९४७-४८  में  .  .  सूचना  नहीं  है  ।
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 श्री  मुरारका  :  इस  कालावधि  देने  का  विचार  है  और  क्या  राज्य  सरकार

 कितनी  कम्पनियों  का  निकल  है  ने  इस  के  लिए  कोई  प्रार्थना  की  थी  ?

 और  कितनी  का  पंजी  में  से  नाम  काटा
 श्री  बी०  आर०  भगत :  ऋण

 कछ  भाग  छोड़  देने  के  लिए  राज्य  सरकार

 श्री  एम०  Ato  दाह  :  यह  सूचना  तो  द्वारा  की  गई  किसी  प्रार्थना  का  तो  हमें

 बुलेटिनों  से  आसानी  से  मिल
 पता  नहीं  ।  वह  तो  ऋण  चुकाने  के  लिए

 सकती  है  ।  निश्चित की  गई  fred दे  रने  हैं

 को  ऋण  तथा  अनुदान

 श्री  मानव  रेड्डी  केत्द्रीय  सरकार

 ने  निज़ाम  से  कितनी  राशि  का  ऋण  लिया

 *  ८७६.  श्री  माधव  क्या  वित्त  कया  यह  सच  है  कि
 निज़ाम

 से
 लिया

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग े:  गया  ऋण  राज्य  सरकार  को  दी  गई  राशि

 जव  से  हैदराबाद  राज्य  अन्तिम  से  बहुत  अधिक है  ?

 श्री  बी०  आर०  भगत  निजाम  ने रूप से  भारत में  मिला  तब  से  उसे  (१)

 ब्याज  सहित  (२)  ब्याज  रहित  कोई  ऋण  नहीं  लिया
 |

 तथा  (3)  सहायक  अनुदानों  के
 कुछ

 सदस्य
 :

 निजाम

 रूप  में  कूल  कितनी  राशि
 दी

 गई  ;  तथा
 निजाम  से  लिया  गया

 ?

 क्या  इन  ऋणों  के  चुकाने  के  श्री  बी०  आर०  भगत  मेरे  पास

 सबंध  में  हैदराबाद  राज्य  से  कोई  रोशि  जानकारी  नहीं  है  ।  यदि  सदस्य

 प्राप्त  हुई  है  ?  नया  प्रदान  रखें  तो  में  जानकारी  दूंगा  |

 वित्त  मंत्री  के  सभासचिव  बी०  विद्वेष  पुलिस  विभाग

 आर ०  ४  १९५२-५३  के  ८७८,  श्री  एम०  एस०  गुरुपादस्वामीः

 अन्त
 तक  निम्नलिखित  राशियां  गई

 गृह  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे
 :

 ह्
 सरकार  विशेष  पुलिस

 (१)  CRY  लाख  रुपये  ;  विभाग  का  पुनर्सघटन  करने  का  विचार

 (२)  २८  लाख  रुपये  ;  तथा  रखती  और

 (3)  Rog  लाख  रुपये  १९५२-५३  यदि  ऐसा  है  तो  इस  पुनर्सघटन

 के  केन्द्रीय  विभाज्य  करों  का  भाग  शामिल  का  क्यों  रूप  होगा  ?

 नहीं  |
 गृह-कार्य  उपमंत्री

 ् जी  हां  ।  १९५१-५२  च
 जी  हां  ।

 RG  लाख  रुपये  लौटाये  गये  F  और  इस  पर  अभी  किया

 १९५२-५३  में  Parad  लाख  रुपय |  जा  रहा है  ।

 at  एम०  एस०  गुरु पाद स्वामी  :  इस
 श्री  माधव  रेड्डी  :  इस  बात  को  ध्यान

 में  रखते  हुए  कि  संघ  वित्तीय  संविलयन  पुनर्सघ्रटन  से  खर्चे  में  बचत  होगी  ?

 से  हैदराबाद  को  भारी  हानि  हुई  बया  श्री  दातार  :  इससे  कायें  कुदा लता
 को  य  पये  ऋण  का  कुछ  भाग  छोड़  बढ़ेगी  और  बचत  भी  अवद्य  होगी
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 श्री  के  ०  सी०  साया नग  दै  tee  ग श्री  एम०  एस०  गुरु पाद स्वामी  :  या
 यह  ऋण

 कब

 सरकार  इस  बात  का  ध्यान  रखते  हुए  कि
 लिया  गया  था  ।

 इस  विभाग  के  काम  के  सम्बंध  में  बहुत  श्री  बोझ  आर०  भगत यह  १९५३-५५

 शिकायतें  इस  सारे  काम  की  जांच  करेगी  ?  का  ऋण  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  कान्ती  अध्यक्ष  महोदय
 :  qa  का  भूगतान

 यह  तो  कार्यवाही  के  सुझावਂ  १९५३-५५  में  होना  था  ।  यह  लिया  कब

 मेरा  विचार  है  कि  मुझे  प्रश्नों  के  सम्बंध  गया  थाਂ  ?

 में  नियमों  को  ज़रा  सख्ती  से  करना
 श्री  ही  आर०  भगत  :  मेरे  पास

 चाहिये  |

 कोई  नहीं  है
 ।

 इस  के  लिए

 श्री  मुनि स्वामी :  क्या  यह  सच  है  कि  मुझे  पूर्वसूचना  चाहिये
 ।

 इस  प्रश्न  की  जांच के  जांचे  श्री  के०  सी  सोनिया  :  इस  ऋण

 समिति  नियुक्त की  गई  थी  ?  क्या  इस  समिति  का  कुछ  भाग  अभी  तक  न  लौटाये  जाने

 ने  कछ  सिफारिशें की  थीं  ?  के  क्या  कारण हें  ?

 श्री  दातार  :  के  अपराधों  श्री  बी०  आर०  भगत  :  जिस  भागਂ

 के  सम्बंध  में  एक  जांच  समितिਂ  नियुक्त  की
 का  भुगतान  अभी  नहीं  हुआ  है  वह

 गई  थी  ।  उसकी  सिपारिशों को  पहले  a  उन  प्रतिभूतियों  के  wr  में  है  जिन  पर  fear

 कार्यान्वित saa  किया  जा  चका  है  ।  है  कि  वे  पाकिस्तान  में  चुकाई

 और  ऐसा है  जिस  के  स्वामी  भुगतान
 श्री  नानादास  :  क्या  आयी  में  कोई

 के  लिये  नहों  आय े।
 विद्वेष  पुलिस  विभाग  कार्य  कर  रहा  है

 ?

 श्री  के०  सी ०  सोनिया  कितना  भाग
 श्री  दातार  :  हमारे  पास  कई  शाखाएं

 नगद  दिया  गया  और  कितने  को  नपे  करण

 हूं  और  एक  मद्रास में  है  ।  यह  सारे  दक्षिणी
 के  रूप  में  परिवर्तित  किया  गया  ?

 राज्यों  की  देख  भाल  करता  है  ।

 बी०  आर०  भगत  :  SEAL  करोड
 १९५३-५५  में  लौटाया  जाने  वाला  ऋण

 रुपये  को  नये  ऋण  में  परिवर्तित  किया  गया

 नें  ८७९,  श्री  के  ०  सी०  सोनिया  :  और  दल  का  नगद  भुगतान  किया  गया  ।

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे
 नागा  जूंनकोंडा  में  खुदाई

 क्या  १९५३-५५  में  लौटाये  जाने
 ने८८  ०.  sit  alo  आर०  चौधरी  :

 वाले  ३  प्रतिशत  ब्याज  वाले  ऋण  का  भुगतान

 हो  चुका हे  ;
 और

 क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  आंध्र  राज्य के  गेट्स  जिला  में  नागार्जुन कों डा
 तो  उत  में  से  कितने

 का  भुगतान  बाकी हे  ?

 की  खुदाई कब  तक  पूरी  हो  जायेंगी

 वित्त  मंत्री  के  सभासचिव  बी०
 शिक्षा  मंत्री  के  सभा सचिव

 एम०  सरकार  इस  विषय  पर  अभी
 आर

 ०  भगत  तथा

 BR  करोड़  राशि  के  सिवाय  PVwr Ry
 विचार कर  रही  है  ।

 करोड़  के  सारे  कण  का  भुगतान  हो  चुका  श्री  सी०  आर ०  चौधरी  :  क्या  पुरातत्व

 सम्बंधी  दल  ने  जो  हाल  में  ही  अर्थात  गत हे  ।
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 प्रत्येक फरवरी  में  श्री  घोष  के  नेतृत्  में  नाग जून कों डा
 ag  की  ay  राशि  के

 गया  नागार्जुनकोंडा  घाटी  में  fra  जाने  अलग  अलग  आंकड़े  क्या  हैं  ;

 वाले  खुदाई  के  काय  के  प्रश्न  पर  अपना
 क्या  यह  शेष  राशि  प्राप्त  करते

 वेदन दे  दिया  है  ?
 के  लिये  कोई  कार्यवाही की  गई  है  ;

 डा०  एस०  UA  दाप  :  नापर्जुकों डा  यदि  हां  तो  क्या  ;  और
 के  पुरातत्व ों  की  खुदाई  १९२०४  में  आरम्भ

 की  गई  थी  और  खुदाई  का  ae  कार्य  अभी  जो  किसान  यह  शुल्क  नहीं  दे

 पूरा  नहीं  परन्तु  हमारी  कठिनाई  यह  सके  उन्हें  क्या  सुविधायें दी  गई  हैं
 ?

 हे  कि  यदि  नंदी कोंडा  नदी  घाटी  परियोजना
 वित्त  उप मंत्रो  ए०  सी०

 बंध  बनाया  गधा  तो  यह  सारा  स्थान
 भाग  से  अपेक्षित  जानकारी

 पानी  के  नीचे  आ  जायेगा  |  इस  लिये  केन्द्रीय
 एकत्र  की  जा  रही  है  और  सदन  पट  पर

 सरकार  के  विभिन्न  मंत्रालयों  में  इस  बात  पर
 रखी  जायेगी  ।

 हो  हे  कि  क्या  किया  जाए  |

 सामाजिक  शिक्षा

 कई  माननीय  सदस्य  खड़े  दिल
 ¥ZC2.  डा०  राम  सुभग  fag  :  क्या

 अध्यक्ष  महोदय  :  मेरे  विचार  इस  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 सम्बन्ध  में  हाल  में  ही  कुछ  प्रश्न  पूछे  गये  थे  ।
 १९५३  में  भारत  में  कितने  व्यक्तियों  ने

 पाव  किया श्री  बी०  एस०  मति : ८५  नहीं  श्रीमान  ।  सामाजिक  शिक्षा  पादुप्रकप

 नई  जगह  हैं  |

 शिक्षा
 व  प्राकृतिक  dara  तथा  शिक्षा  मंत्री  के  सभाधचित्र

 वर्षों निक  गवेषणा  मंत्री  आजाद  )  एम०  एम०  दास  Re Wig-'s 2

 के  बारे  में  कई  मरतबा  सवाल  हो  चूके  हूं  के  लिए  जानकारी  शिक्षा  मंत्रालय  को

 और  जवाब  दिये  जा  चुके  हैं  ।  प्रकाशन  स०  १४२  में  प्राप्य  जिस  की

 श्री  सी०  आर०  चौधरी  :  अभी  और
 एक  प्रति  tag  के  पुश्त का लुप  में  rat

 की  जानकारी
 कितने  स्थानों  की  खुदाई  की  जानी  हूँ  ?  गई  है  |  बाद  वर्षों

 अभीਂ  उपलब्ध  नहों  |

 डा०  एम०  एम०  दास  :  अब  मेरे

 सेठ  गोविन्द  दास :  जहां  तक  इस
 ये  आंकड़े  नहीं  हैं  |

 समाज  शिक्षा  के पाठुप्रकम  का  सम्बंध है
 श्री  सी०  आर०  चौधरी  :

 खड़े हुए  ।  कया  मानतीय  मंत्रो  जी  जानते  हैं  कि

 यह  पाठ्यक्रम  भिन्तकूभिन्न  प्रान्तों  a  भिन्न  भिन्न अध्यक्ष  महोदय  अगला  प्रदान  |

 प्रकार  का  तो  क्या  इस  में  कोई  एकीकरण

 तम्बाकू  उत्पादन  शुल्क  करने  का  प्रयत्  किया  जा  रहा  है  ?

 *202.  श्री  आर०  Ato  क्या  डा०  एम०  एस०  दास  जहां  तक

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :  सामाजिक  शिक्षा  का  सम्बंध  हैं  केंन्द्रीय

 मध्य  भारत  ३१  सरकार  ने  यह  कार्य  fear है  उन्होंने

 १९५३  को  तम्बाकू  पर  उत्पादन-शुल्क  की  राज्य  सरकारों  का  पथ  प्रदर्शन  किया  उ

 कितनी  राशि  ae  थी  ;  वित्तीय  सहायता  दी  और  उत  में  एकसूत्र
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 स्थापित  की  है  ।  राज्य  सरकारें  स्वयं  प्रत्येक  राज्य  में  हरिजनों  तथा

 आदिवासियों  में  काम  करने  वाली  संस्थाओं योजना  को  कार्यान्वित  करती  हें  ।

 को  किस  प्रकार  यह  राशि  दोਂ  जायेंगी  ?
 श्री  तिम्मय्या  :  कितनी  संस्थाएं  सामाजिक

 शिक्षा  देती  हें  और  वे  किन  स्थानों  पर  गृह-कार्य  उपमंत्री  दातार  )  :

 तथा  एक  जिस  में

 डा०  एम०  एम०  दास  इस  संबंध
 "  निर्धारित  अधिकतम  राशियों  तथा  मंजूर

 की  गई  राशियों  का  उल्लेख  किया  गया
 में  मेरे  पास  जानकारी  नहीं  हे  ।

 सदन  पटलਂ  पर  रखा  जाता  हे  ।  दिखाये

 आयकर  अपीलें  परिशिष्ट  अनुबन्ध  संख्या  98]  |

 *८८३.  बाबू  रामनारायण
 क्या  शेष  राशियां  वित्तीय  ay  समाप्त

 वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :
 होने  से  पहले  तत्र  दीਂ  जायेंगी  जब  कि  राज्य

 सरकारों  से  विभिन्न  योजनाओं  पर  fea  गये पटना  तथा  राँची

 वास्तविक  व्यय  आदि  का  ब्योरा  प्राप्त में  अपीलीय  सहायक  आयुक्तों

 के  कार्यालयों  में  से  प्रत्येक  में  इस  समय  हो  जाये  ।  इस  ब्योरे  में  राज्य  सरकारों

 कितनी  अपीलें  अनिर्णीत  पड़ी  हें  ;  अपनी  निधि  में  से  किया  गया  व्यय

 क्या  रांची  का  कार्यालय  बन्द  भी  सम्मिलितਂ  होगा  ।

 करने  का  कोई  विचार है  ;  तथा  जी  हां  ।  एक

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण
 जिस  में  मंजूर  की  गई  रानियां  दी  गई

 a  ?  सदन-पटल  पर  रखा  जाता  है  ।
 ह

 परिशिष्ट  3,  अनुबन्ध  संख्या  ७४]
 वित्त  उपमंत्री  एम०  सी ०

 :

 ae  मामला  राज्य  सरकारों
 C194, GVO  तथा  ERR

 के  विवेक  पर  छोड़ा  गया  है  ।  |
 परन्तु

 जी  नहीं  ।
 उन  को  यह  परामर्श  दिया  गया  हैँ  कि

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।  राज्य  में  जहां  मान्यता  प्राप्त  गैर

 सरकारी  अभिकरण  हों  वहां  उन  से
 अस्पष्टता

 सहायता  ली  जाये  ।
 ने  ८  LE.  श्री  गणपति  राम  क्या

 श्री  गणपति  राम  क्या  में  जान गह-कायें  मंत्री  यह  बहनें  की  कृपा  करेंगे  :

 क्या  अस्पूद्यत  का  निवारण  सकता  हुं  कि  कितनी  राज्य  सरकारों  ने

 अस्पृश्यता  निंवारणाथं  अपनी  स्की में करने  के  लिये  प्रत्येक  राज्य  को  १९५३-५४

 के  लिये  बांटी  गई  राशि  दी  गई  है  ;
 भेजी  हैं  कि  कित  कित  मदों  में  रुपया  ad

 होगा ? यदि  तो  प्रत्येक  राज्य  को

 कितनी  राशि  दी  गई  ह  ;  श्री  दातार  इसका  उस  विवरण

 क्या  भारतीय  डिपेंड  क्लासेज  से  पता  चलेगा जिस  में  मंजूर  गई

 दिड्यूल्ड  area
 राशियां  बताई  गई  है

 चित  फेडरेशन  तथा  हरिजन  श्री  गणपति  राम  :  क्या  में  जान  सकता

 सेवक  संघ  को  कुछ  राशि दी  गई  तथा  हूं  कि  नान  आफ़िश्यिल
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 संस्थाओं के  न  रहने  पर  राज्य  सरकारों  चोरी  छिपे  माल  लाना  ले  जाना

 को  यह  स्वतंत्रता दी  गई  हू  कि  वह  अपनी

 इच्छानुसार  रुपया  खर्चे  करें  ?
 A ALY  ठाकुर  लक्ष्मण  सिंह  चरक  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 श्री  दातार
 :

 जी  वह  खर्च कर  करेंगे  कि  १९५२  तथा  १९५३  के  वर्षों

 सकते  है ं।  में  चोरी  छिपे  लाई  ले  जाई  जाने  वाली

 श्री  वेलायुद्ध  प्रदान के  भाग  (7)  के  कितनी  चांदी  ज़ब्त  कर
 ली  गई  है

 ?

 उक्त  दो  वर्षों  में  चोरी  छिपे
 बारे  में  में  जान  सकता  हूं  कि  मंजूर

 लाये  ले  जाने  वाले  सोने  तथा  चांदी  की की  गई  राशियां केन्द्र  सरकार  द्वारा  सीधे

 इन  संस्थाओं  को  दीਂ  गई  हें  ;  क्या  सरकार
 कितनी  कितनी  मात्रा  भारत  के  रक्षित

 बेक  द्वारा  बाजार  में  बेची गई  ? ने
 यह  जांच  की  है  कि  इनਂ  संस्थाओं  में

 इन  राशियों  का  क  से  उपयोग  किया  है  ?  वित्त  उपमंत्री  ए०  सी०  :

 १९५२  तथा  १९५३  के  वर्षों  में
 श्री  दातार  :  दो  या  तीन  संस्थाओं

 जो  चोरी  छिपे  ले  जाई  जानें  चांदी
 को  केन्द्र  द्वारा  प्रत्यक्ष  अनुदान  दिये

 जब्त  कर  ली  गई  है  उसके  आंकड़े
 यह

 हैं
 नि |

 जाने के  मान्यता दी  गई  |  ata
 ay  मात्रा

 की  जातीਂ  उनकीਂ  योजनाओं  का  परीक्षण
 १९५२  R89, 3FR  तोले

 भी
 किया  जाता  है  और  फिर  अनुदान  मंजूर

 8842.0  १,६  ३,४६५  तोले

 किये  जाते  हें  ।

 श्री  तिम्मय्या :  सरकार  ने  इस  बात

 उक्त  दो  वर्षों  में  भारत  के

 रक्षित  बैंक  कोई  ऐसा  सोना  या  चांदी

 की  देख  रेख  के  लिये  संस्थायें  इन  बाजार में  नहीं  बेची

 अनुदानों  राजनैतिक प्रचार  के  लिये
 ठाकुर  लक्ष्मण  सिह  चरक  :  व्या  ऐसे

 उपयोग तो  नहीं  करती  हें  क्या  व्यवस्था

 कछ  मामले  हुये  हें  जिन  में  ज़ब्त  गई

 चांदी  वापस  कर  ली  गई  यदि  तो
 श्री  दातार  हम  ने  यह  एक  शर्ते

 इस  प्रकार  कितनी
 चांदी  वापस  कर  ली

 रखी हू  कि  वह  कोई  प्रचार नਂ  करें  और

 इस  लिये  हम  धन  राशि  feet  में  देते
 श्री  ए०  सो०  गुहा  :  जब्त  की  गई

 और  इस  बात  का  विशेष  ध्यान  रखते

 वस्तुएं  वापस  करने  के  सम्बन्ध  में  विशिष्ट

 हें  कि  ag  राशियां  कसे  खर्चे  की  जाती

 नियम हें  ।  कोई  अथवा  अन्य

 ज़ब्त  की  गई  वस्तुएं  स्वामियों  को  वापसਂ

 सारे श्री  ato  एस०  ata  :  क्या  नहीं  की  जातीं  जब  तक  कि  वह  सीमा-शुल्क

 राज्यों  ने  इस  योजना  से  लाभ  उठाया  हैं  प्राधिकारियों  को  अपनी  सद्भावना  का

 विश्वास  न  दिलायें  अथवा या  कुछ  ऐसे  राज्य  भी  हें  जिन्होंने  अभी  जुर्माना न  दें

 तक  अपनी  योजनायें नहीं  भेजी  हें  ?  या  बराबर  के  दाम  न  दें  |

 श्री  दातार  दुर्भाग्यवश  आन्ध्र  राज्य  ठाकुर  लक्ष्मण  fag  चरक :  क्लिप  में

 ही  एक  है  जिस  ने  कोई  योजना  नहीं  भेजी
 a

 जान  सकता हूं
 कि  कितनी  जब्त  गई

 a  |  चांदी  वापस  कर  ली  गई  थी  ?



 ११२५  मौखिक  उत्तर  १०  १९५४  See

 रघुरामय्या :  में  जान  कसता  हूं  अनुसन्धान  के  लिये
 जो  छात्रवृत्तियां दी

 कि  किस  क्षेत्र  में  अधिकतम  मात्रा  में  चांदी  गईं  उन  में  से  संस्कृत  तथा  हिन्दी  विभागों

 तथा  सोना  चोरी  छिपे  लाया  जाता  है
 ?  के  लिये  कितनी  थी ं?

 किए  सी०  गुहा  :  अधिकतर  फ़ारस  शिक्षा  मंत्री  के  सभासचिव

 की  खाड़ी से  और  कभी  कभी  पाल  नेता  एम०  एम०  :  तीन  छात्रवृत्तियां

 तिब्बत की  तरफ  से  और  किसी  हिन्दी  सम्बन्धी  अनुसंधान के  लिये  और

 समय  विदेशी  बस्तियों  से
 ।  तीन  संस्कृत  के  लिये  दी  गई  थीं  ।  में

 श्री  के०  के०  में  जान  सकता
 साथ ही  यह  भी  बता  दूं  कि  भारत  की

 कितने  मामलों  मं
 १५  विभिन्न  भाषाओं  सम्बन्धी  अनुसंधान  के

 ह  सीमा  शुल्क
 लिये  कल  ९  छात्रवृत्तियां दी  गईं  |

 प्राधिकारियों  द्वारा  प्रस्तुत  ज़ब्त  किये

 जाने  न्यायालयों  में  अथवा  विभागीय  इन  ९  में  से  तीन  संस्कृत  और  तीन  हिन्दी

 eq  से  विरोध  किया  गया  ?  के  लिये दी  गईं  ।

 श्री हठ  सी०  गृह  :  किसने  विरोध
 सेठ  गोविन्द  दास  :  यह  जो  छात्रवृत्तियां

 दी गई  हे  वह  fea  किस  राज्य  के किया  ?  चोरी  छिपे  माल  वालों

 विद्याथियों की  दी  गई  हैं  ?

 थ्री  के०  के०  चोरी  छिपे  माल  Sto  एम०  एम०  दास
 :  श्रीमान  ।

 लाने  वालों  ने  ।  छात्रवृत्तियों  के  लिये  चुनाव  केवल  योग्यता

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  जानना  चाहते
 के  आधार  पर  किया  गया  था

 ह  कि  कितने  मामलों  में  सीमा-शुल्क
 राज्य के  आधार  पर  नही ं।

 रियों  द्वारा  की  गई  कार्यवाही  का  विरोध  किया  सेठ  गोविन्द दास  :  जहां  तक  मेरिट

 गया हे  ?  का  सवाल ज्ञान  का  सवाल  में  जानना

 श्री  ए०  सी०  यदि  माल  लाने  चाहता  हुं  किस  की  सिफारिशों  पर  सरकार

 वालों  द्वारा  करने  का प्रयत्न  ने  ध्यान  दिया  हे

 ऐसा तो  at  विचार  में  प्रत्येक  मामले
 दिक्षा  व  प्राकृतिक  संसाधन  तथा

 में  होता है  ।

 लिपि  सी०  बोस :  भारत  में  और
 निक  गवेषणा  मंत्री  आजाद  ):

 यूनिवर्सिटियों  के  ज़रिये  दरख्वास्तें

 भारत  के  बाहर के  सोने  के  दामों  में  इतना
 मंगवाई  गई  थीं  और  एक  कमेटी  सिलेक्शन

 कया  अन्तर है  कि  तस्कर  व्यापारी  करने के  लिये  बिठाई गई  थी  इस  कमेटी

 भारत में  चोरी  छिपे  सोना  लाने  की  लाभप्रद
 के  फैसले  के  qatar  स्कालशिपें  दिये

 समझते हें  ?  गय े।

 श्री
 ए०

 ato  गुहा
 :  मेरे  पास  यह

 आंकड़े नहीं  हैं  ।
 श्री  के०

 है०
 बसु

 ॥  में  जान  सकता

 हूं कि  संस्कृत  अथवा
 हिन्दी  संबंधी  च्

 सकारात्मक  अध्ययन  मं  कौन  पथ  प्रदर्शन

 weAT  सेठ  गोविन्द  दास  :  क्या  करेगा ?

 दिक्षा  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे
 कि  डा०  एम०  एम०  बहुत  से

 १९५३  में  मानवता  सम्बन्धी  शास्त्रों  में  विश्वविद्यालयों  के  प्रसिद्ध  शिक्षक

 762  PSD.
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 हें  जिनके  पथ  प्रदर्शन  में  अनुसंधान  किये  श्री  एस०  एन०  विषय  के

 जायेंग े।  महत्व  को  ध्यान  में  रखते
 हुए  क्या  सरकार

 ग्राम  उधार  सर्वेक्षण  ने  किसी  समय  कमेटी  से  शीघ्र  ही

 देने  के  लिये  कहा  है
 ? ८८७.  श्री  एस०  एन०  दास  :  गया

 वित्त  मंत्री  १९  १९५३  को  पूछे  श्री ए०  alo  गुहा
 :  हम  ने  य

 गये  तारांकित  set  संख्या  १९८  के  सम्बन्ध  बात  ford  बेक  से  रहे  कह  दी  हू  ।  जब

 में  दिये  गये  उत्तर  का  निर्देश  करने  की  कृपा  में  बम्बई  गया  था  तो  मे ंने  fod  बेक

 करेंगे  तथा  यह  बतायेंगे  कि  क्या  भारत
 के  गवर्नर  से  कहा  था  कि  यह  रिपोर्टे  शीघ्र

 के  fort  aa  द्वारा  नियुक्त  उस  कमेटी  से  शीघ्र  दी  जानी  चाहिये  |  ford  बेक

 ने  अपनी  रिपोर्टे  दे  दी  जिससे  अखिल  भी  यह  समझता  है  fe  इसके  शीघ्र  ही

 भारतीय  आधार  पर  ग्राम  उधार  सर्वोक्षण
 दिये  जाने  का  कया  महत्व  है  ।

 की  योजना  बनाने  और  इस  का  संगठन
 केन्द्रीय  रक्षित  पुलिस

 करने के  लिये  कहा  गया  था  ?

 * 22S.  श्री  बंसल  क्या  राज्य
 वित्त  उपमंत्री  ए०  ato

 जी  नहीं  आदा  की  जाती  है  वह
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 :

 थिएटर  ही  प्राप्त  हो  जायंगी  ।  केन्द्रीय  रक्षित  पुलिस  में

 कितने  wares  और  नान-गजटेड  अधिकारी
 श्री  एस०  छन ०  इस  बात  को

 ध्यान में  रखते  हुए  कि  wet  संख्या  १९८  तथा  कर्मचारी  हें  ;  तथा

 के  उत्तर  में  यह  कहा  गया  था  कि  fea  इस  गजटेड  श्रेणी  में

 शीघ्र ही  प्राप्त  हो  जायेगी और  अब  फिर  कितने  स्थान  खाली हे  ?

 वही  उत्तर  दिया जा  रहा  कया  में  यह  गृह-कार्य  तथा  राज्य  मंत्री

 जान  सकता  हूं  कि  सरकारी भाषा  में  इन  काटजू  गज़टेड  अधिकारी  १९,

 दादों का  क्या  होता  है  ?  नान-गजटेड  अधिकारी  तथा  कर्मचारी  VQVvy  ।

 श्री  ato  गुहा :  में  स्वयं  अनुभव
 एक  ॥

 श्री  बंसल  :  क्या  केन्द्रीय  रक्षित  पुलिस
 करता हूं  कि  इस  fete  के  सम्बन्ध में

 हमने जो
 आशा

 लगा  रखी
 थी

 वह  कछ
 को  स्थायी  केन्द्रीय  रक्षित  पुलिस  में  बदलने

 ठीक  नहीं  रही  ।  हमें  कमेटी  के  ऊपर  का  विचार है  ?

 निर्भर  रहना  पड़ता हे  रिपोर्टे  डा०  हावज् : ६  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 उसे  ही  देनी  है  ।  हू  परन्तु  में  यह  कह  सकता  हूं  कि  यह

 के  अन्तरगत काम  करती  है  ।  में  सदस्य  पुलिस  देश  की  aga  ही  क्रिया कारी  सेवा

 को  केवल  इतना  बतला  सकता  हूं  कि  कर  रही है

 ag  रिपोर्ट  कितनी  व्यापक  होगी  ।  इसका
 श्री  बंसल  :  क्या  यह  सच  है  वहां

 सम्बन्ध  सारे  भारत से  तथा  कमेटी  ने
 पर  पांच  वर्ष  से  अधिकारी  काम  कर  रहे

 ७५  ज़िलों  में
 से  ६००  गांवों  को  चुना

 हैं  और  अब  भी  वे  अस्थायी

 है  तथा  मेरे  विचार  में  उन्हें  ३० या  ३३

 श्री  फ्रैंक  एंथनी
 इससे  उनकी  कायें

 आधिक  प्रदेशों में  बांटा  अब  सर्वक्षण

 समाप्त हो  चुका  रिपो  लिखी
 कुशलता  का  अनुमान  लगाया  जा  सकता है  ।

 शान्ति : जा  रही हूं  1  अध्यक्ष  महोदय
 :
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 डा०  काटजू  :  में  प्रदान  की  पुर्व  सूचना  ७७९  छात्र  सैनिकों  ने  भाग

 चाहता  हूं  ।  लिया  था  ।

 sft  बी०  एस०  मत्ती  :  क्या  मंत्री जी  जी
 हां  ।  नौसैनिक  विम

 के  छात्र  सैनिकों  को  बम्बई ले  जाया को  मालूम  है  कि  अस्थायी  सेवा  में  अधिकारियों

 को  कतिपय  सुविधाएं  नहीं  दी  जाती  ह  ?  था  वहां  से  वे  आई०  एन०  एस०

 डा०  काटजू  :  मेरे  मित्र
 में  सैर  को  भी  गये  थे  |

 यह  एक  fare  वार्षिक  कम्प
 ने  मुझे  एक  बड़ी  सुचना  दी  है  |

 था  जिसमें  केवल  मान्यता  प्राप्त  पब्लिक
 ५

 अध्यक्ष  महोदय  मेरे  विचार  मं
 स्कूलों  में  बनाई  गई  जूनियर  डिवीजन

 तके  करने  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।  सेना के  छात्र  सैनिकों  ने  ही  भाग  लिया  था  ।

 श्री  नानादास केन्द्रीय  रक्षित  पुलिस  श्री  डी०  पी०  साधारण  ्

 मे  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  से  अलग  इन  पब्लिक  स्कूलों  के  लिये  एक

 आदिम
 जातियों  के  लोगों  को  भर्ती  करने  विद्वेष  कैम्प  क्यों  किया  गया  था  ?

 के  सम्बन्ध  में  सरकार  क्या  कार्यवाही  कर
 श्री  सतो  चन्द्र

 :  पब्लिक
 रही

 है  ?
 स्कूलों  के  सम्बन्ध  में  जरा  कुछ  भिन्न  सा

 डा०  काटजू  :  क्या  मेरे  माननीय  मित्र  प्रबन्ध  करना  होता  है  ।

 मुझ  एक  दत  की  पूर्व  सूचना  देने  की  कृपा  इन  कैम्पों  पर  होने  वाले  व्यय  का  कोई  भाग

 करेंग े?  सहन  नहीं  करती  ।  यह  व्यय  कुछ  तो

 अध्यक्ष  महोदय  :  अगला  प्रदान  |  आंशिक  रूप  में  स्वयं  छात्र  सैनिक  या

 सम्बन्धित  स्कूल  सहन  करते  हें  और  कुछ

 आंशिक  रूप  में  भारत  सरकार  का  fear राष्ट्रीय  छात्र  सेना  पठ्लिक  स्कूल  कम्प

 मंत्रालय  ॥  प्रशासनिक  रूप  उनको ८८९.  को  डी०  सी ०  फार्मा  क्या

 रक्षा  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  एक  रखना  भी  सुविधाजनक  होता

 क्या  यह  सच  हैं  कि  राष्ट्रीय  छात्र  सेना

 की  जूनियर  डिवीजन  सेना  के  लिये  २०  से
 श्री डी०  ato  फार्मा  :  क्या  सरकार

 ३१  १९५३  तक  पुना  में  एक
 की  नीति  यह  नहीं  है  कि  पब्लिक  स्कूलों

 संयुक्त  पब्लिक  स्कूल  वार्षिक
 और  साधारण  स्कूलों  के  बीच  इस  प्रकार

 आयोजन  किया  गया  था  ?
 की  असमानता को  दूर  किया  जाये  ?

 यदि  कितने  छात्रों
 श्री  सती दा  चन्द्र  :  कोई  असमानता

 ने  कैम्प  में  भाग  लिया  |
 नहीं है  ।  कैम्प  एक  हीਂ  प्रकार  के  होते  हें  ।

 क्या  छात्रों  को  समुद्र  का  भी  क्योंकि  इस  मामले  में  व्यय  राज्य  सरकारों

 कोई  अनुभव  कराया  गया  ?  की  बजाय  शिक्षा  मंत्रालय  सहन  करता

 इस  कम्प  विशेषताएं  है  इसलिये  उन्हें  एक  साथ  रख  दिया  जाता
 a

 क्या  थीं  ?  gq

 श्री  डी०  ato  शर्मा  :  राष्ट्रीय  छात्र रक्षा  उपमंत्री  सतीश

 जी  हाँ  1  सेना  या  अन्य  कैम्प  वाले  जिस  प्रकार  की
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 माननीय  मंत्री नें सामाजिक  सेवा  करते  हें  क्या  इन  छात्रों
 श्री  रघुरामय्या :

 ने  भी  वैसी  कीई  सेवा  की  ?  पदकों  की  असाधारण  गतिविधियों  के

 सम्बन्ध  में  अनभिझता  प्रकट  को  है  ।  म
 श्री  सतीश  चन्द्र :  सामाजिक  सेवा

 केवल  इस  वर्ष  जारी  की  गई  है  ।  मेरे
 जानना  चाहता  हूं  कि  असाधारण

 विधियां  क्या  होती  है  ।
 विचार  में  माननीय  सदस्य  का  अभिप्राय

 शारीरिक श्रम  से  है  जो  कि  इस्  वर्ष  से  आरम्भ  श्री  दातार  वे  गतिविधियां  जो

 भारत  के  हित  में  न  TATATC  कहाती किया गया  ह  ।  यह  कम्प  पुना  छात्र नि

 में  किया  गया  था  और  वहां  पर  इस  प्रकार
 हूँ  ।

 के  ard  के  लिये  कोई  गुंजाइश  नहीं  थी  ।  बिहार में  राज्य  वित्त  निगम

 आगामी  वर्षों  में  उन्हें  भी  अन्य  छात्र  सैनिकों  *८९२.  श्री  एस०  एन०  दास  :  क्या

 के  समान
 ही  सामाजिक

 सेवा  करनी  पड़ेगी  ।  वित्त  मंत्री  १  १९५३  को  पूछे

 हैदराबाद में  पाकिस्तानी  दशक
 गये  तारांकित  wet  संख्या  ४७१  के  उतर

 की  ओर
 निर्देश

 करते  हुये  यह  बताने  की

 *८९१.  श्री  कृष्णाचार्य  जोशी  :  कया
 कृपा  करेंगे  :

 गृह-कार्य  मंत्री  २४  १९५४  को
 क्या  सरकार  ने  बिहार  राज्य

 पूछे  गये  तारांकित  wet  संख्या ३०९  के

 उत्तर  की  ओर  निर्देश  करते  हुए  यह  बताने
 की  के  अनुसार  राज्य  वित्त

 निगम  की  स्थापना  का  अनुमोदन  किया
 की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  सरकार  को  ज्ञात

 हू  कि  हैदराबाद में  wafer  atat

 की  क्या  गतिविधियां  हैं  ?  यदि
 किया  तो  बिहार  सरकार

 द्वारा  पेदा  की  गई  प्र स्थापनाओं  का  क्रो

 गृह-कार्य  उपमंत्री  दातार  )  :
 स्वरूप  था  ;  और

 सरकार  के  पास  एसी  कोई  भी  नहीं
 शेयर  तथा

 पहुंची है  कि  हैदराबाद  में  पाकिस्तानी
 के  आवंटन  के  सम्बन्ध  में

 द्दंकों  की  असाधारण  गतिविधियां  रही
 इस  योजना  के  जिस  स्वरूप  को  अनुमोदन

 @
 प्राप्त  हुआ  वहू  क्या  है

 ?

 श्री  कृष्णाचायं जोशी  :  क्या  इन  में  से  fra  उपमंत्री  ए०  ato  :

 कई  पाकिस्तानी  दर्शक  पाकिस्तानी  वापिस
 राज्य  frat  निगम  १९५१

 नहीं  जाना  और  उन्होने  भारत
 के  अन्तगंत  राज्य  fea  निगम  की  स्थापना

 में  ही  बसाये  जाने  के  प्रर्थना-पत्र
 के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  के  अनुमोदन  की

 भेजे  हे  ;  कौर  कपा  भारत  सरकार  ने
 आवश्यकता  नहीं  हूँ  ।  की

 सहमति प्रगट  की  हूँ  ?  उनके  वितरण  और  लाभांश  की  न्यूनतम

 श्री  दातार  :  उन  में  से  कई  एक  यहां
 निर्धारित  करने  के  लिये  इ  अनुमोदन

 की  आवश्यकता है  ।  अभी  तक  इत  सम्बन्ध
 भाषिक  समय  तक  रहना  चाहते  थे  और

 में  बिहार  सरकार  की  अंतिम  प्रस्थापना

 कई  दर्शकों  ने  स्थायी  रूप  से  यहीं  बसने  के
 प्रार्थियों  प्राप्त  नहीं  हुई ह

 ?  । सम्बन्ध  में  प्रार्थना-पत्र  भेजे  हें  ।

 के  गुणावगुण  कें  आधार  पर  इन  प्रार्थना-पत्रों  प्रश्न  seta  नहों

 की  निपटाया जाता  है  होते
 हैं

 |



 Revs  लिखित  उत्तर  १०  चचा मोच  है  Quy  लिखित  रं  Vr¥v

 at  एम०  एम०  दास
 .

 क्या  बिहार  व्यक्तियों के  हितों  पर  इस  देर  बहुत

 सरकार  ने  अपनीਂ  प्रस्थापनाओं को  अंतिमਂ  बुरा  प्रभाव  पड़े  रहा  है  ;

 रूप  देने  से  पहले  बिहार  राज्य  के  साथ  क्या  सरकार  अग्रता  निर्धारित

 परामशं  किया  और  यदि  किया  करने  के  लिये  उसी  प्रकार  से  एकरूप  सिद्धान्तों

 तो कब  ?  .
 पर  चल  रही  ह  जिस  प्रकार  से  प्रथम  वर्ग

 श्री  Yo  ato  गुहा
 :  बिहार  सरकार  के  कर्मचारियों  के  मामले  में  चली  थी  ?

 ने  मूल  रूप  में  प्रस्थापना  भेजी  थी ।  केन्द्रीय
 गृह-किये  उपमंत्री  :

 सरकार ने  रिज़र्व  बेक  से  परामर्श  किया  और
 सदन  पटल  पर  एक  विवरण  रखा

 fora  बेक  ने  इस  प्रस्थापना  में  कुछ  एक

 रूपभेद  करने  का  सुझाव  दिया  ।  अभी
 जाता है  जिस  में  केन्द्रीय  सचिवालय

 सेवा  के  पदाधिकारियों  वग  सूचियों

 तक  बिहार  सरकार  से  यह  परिवर्तित  या
 की  तैयारी  के  सम्बन्ध  में  सारी  स्थिति

 पुनरी  गीत
 प्रस्थापना  प्राप्त  नहीं  हुई है  ।

 समझाई गई  है  ।  [  परिशिष्ट

 श्री  एन०  इस  प्रस्तावित  अनुबन्ध  संख्या  ७५]  इस  काम  में  यदि

 निगम  की  पूंजी  कितनी  हूं  और  क्या  देर  हुई  वह  इसलिये  हुई  है  कि  प्रत्येक

 सरकार  को  इस  पूंजी  में  अपनी  ओर  से  कुछ  पदाधिकारी  की  पहले  की  सेवाओं  की  छानबीन

 चन्दा  देना  yea  ?
 करनी  पड़ती  और  उसकी  अग्रता  के

 यों तो श्री  ए०  सी०  मेरा  विचार  है  दावे  को  भी  जांचना  पड़ता  हैं  ।

 कि
 यह  प्रस्तावित  पूंजी  २५०  लाख  रुपये  इससे  किसी  भी  पदाधिकारी  के  हित  पर

 होगी  ।  माननीय  सदस्य  को  यह  मालूम  होना  बुरा  प्रभाव  नहों  पड़ा  है
 ।

 चाहिये कि  केन्द्रीय  सरकार ने  कई  राज्य  प्रत्येक  at  में  अग्रता  निर्धारित

 वित्त  निगमों  के  ऋण  के  रूप  में  दिये  जाने  करने  का  यही  सिद्धान्त  रहा  ह  कि  उस  श्रेणी

 के  लिये  दो  करोड़  रुपये  अलग  कर  रखें  में  नियुक्ति  के  साधन  एवं  ढंग  को  देखा

 हैं  ।  माना  जाता है  कि  निगम  की  पूंजी  में  राज्य  जाता हू  |

 सरकार की  पूंजी  का  ५०  प्रतिश्त भाग  आन् यथा में में  तम्बाक् का उत्पादन दुल्क का  उत्पादन  ow
 केन्द्रीय  सरकार  का  होगा  ।  जब  तक  rT A  श्री  राघवय्या  क्या  faa

 बिहार  राज्य
 वित्त

 निगम  नहीं  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 :

 तब  तक  यह  प्रदान  पैदा  नहीं  ।
 आंध  राज्य  वहां  के  तम्बाकू

 a  a  उगाने  वालों  के  व्यक्तिगत  उपभोग  के

 geal  कें  लिखित  उत्तर  तम्बाकू  की  कितनी  मात्रा  उत्पादन  शुल्क

 से  मुक्त  की  गई  हूँ  ; सचिवालय  सम्बंधी  at  सूचियां

 * 29%.  श्री  के०  सुब्रह्मण्यम :  क्या
 क्या  सारे  राज्य  में  यह  मात्रा

 एक  सी  अथवा  जिलेवार  भिन्न  और
 गह-कायें  मंत्री  यह  बताने  की  कूचा  करेंगे  :

 क्या  ag  सच  कि  केन्द्रीय
 यदि  जिलेवार  मात्रा  भिन्न

 तो  आंकड़ों का  ब्यौरा  क्या  हूँ
 ?

 सचिवालय  में  प्रथम  वग  की  सेवा

 अन्य  विविध  सेवाओं  की  at  सूचियों  के  वित्त  उपमंत्री  Yo  ato

 प्रस् यापन  में  बहुत  अधिक  देर  हुई  और  से  (7)  तम्बाकू  उगाने  वालों  के

 निवृत्त  हुये  अथवा
 निवृत्त  होने  को

 आये  व्यक्तिगत  उपभोग  की  शुल्क  से  मुक्त  मात्रा
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 राज्य  भर
 मं

 एक  सी  नहीं  होती  किन्तु  यह  महू  छावनी

 लोगों  की  तम्बाकू  उपभोग  करने  की  * Zig.  श्री  एन०  एल०  जोबी  :  रक्षा

 आदत  के  अनुसार  भिन्न  प्रदेशों  के  आधार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या

 पर  निर्धारित की  जाती  है  ।  आंध  राज्य  सरकार  ने  महू  छावनी  को  अनैतिक  आजादी

 में  प्रत्य  क  ज़िले  में  जितनी  भी  मात्रा  शुल्क  को  दिक्षा  सम्बन्धी  सुविधायें  देने  के  लिपे

 से  मुक्त  रखी  गई  उसके  ब्यौरे  का  विवरण  पर्याप्त  कार्यवाही की  है  ?

 सदन  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।
 रक्षा  उपमंत्री  :

 परिशिष्ट ३,  अनुबन्ध  संख्या  ७६  |
 महू  छावनी  की  अम  आदी

 >
 a

 आधा में  सहकारी  समितियां
 लिये  शिक्षा-सम्बन्धी  सुविधायें  तो  पहले

 से  ही  हैं  क्योंकि  छावनी  बातें  १,७३,०००

 ¥ 2192.  श्री  बीरेन  दत्त  :  क्या  राज्य  रुपये  प्रति  वर्ष  की  लागत  से  तीन  स्कूल

 मंत्री  यह  बतान  की  कृपा  करेंगे  चला  रहा  है  और  राज्य  सरकार  और

 चार  स्कूलों  को  सहायता  देती  है  ।  at

 पंजीबद्ध  सहकारी  समाजों  की  तो  सरकार  राज्य  सरकारों  के  साथ  परामर्श

 संख्या  कितनी  ह  ;  कर  के  इस  बात  की  जांच  कर  रही है  कि

 सभी  छावनी  बोर्डों को  कि  प्रकार  पर्याप्त
 क्या  यह  सच  है  कि त्रिपुरा  की

 वित्तीय  सहायता  दी  जाय  ।  यह  सभी
 बटर  फार्मिग  कोआपरेटिव

 के  समझने  की  बात है  कि  संविधान  के  अन्तर्गत

 सोसाइटीਂ को  रजिस्टर नहीं

 और
 शिक्षा  की  व्यवस्थाਂ  करने  का  उचरदाधित्व

 राज्य  सरकारो
 पर  ही  है

 ।

 यदि  नहीं  किया  तो  इस  के

 यूनेस्को
 क्या  कारण  हैं  ?

 क्या १६८.  श्री  एस०  Ato  सामन्त  :

 गृह-कार्य
 राज्य  मंत्री  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 काटजू  )  :  त्रिपुरा  में  ३०  रजिस्टर
 भारतीय  राष्ट्रीय  आयोग  ने

 सोसाइटियां हैं  ।
 यूनेस्को  के  काय  का  भारत  में  प्रचार  करने

 और  बटर
 के  लिये

 BAR  में  क्या  कार्यवाही की  है  ;

 फार्मिग  कोआपरेटिव  ..  नाम  भारत  के  कित  विश्वविद्यालयों

 की  किसी  सोसाइटीਂ  ने  यूनेस्को  क्लबों  की  स्थापना  की  है  ;  और

 से  पंजीयन  के  कोई
 भारत  की  संस्थाओं  ने

 भी  प्रर्थना-पत्र  नहीं  मिला  ।  यों  तो

 किरासन  स्थित  आदेश  समवाय
 यूनेस्को  कूपनों  से  लाभ  उठाया  ?

 लिमिटेडਂ  नाम  की  सोसाइटी  का  दिक्षा  मंत्री  के  सभा  सचिव  (Sto

 पंजीयन
 नहीं  किया  गया  मुख्य  एम०  एम०  एक  विवरण  जिस  में

 आयुक्त  का
 यही  विचार रहा  कि  इस  यह  सब  जानकारी  दी  गई  सदन  पटल

 सोसाइटी के  संस्थापकों  का  यह क  पर  रखा  जाता है  ।  परिशिष्ट

 सफल  नहीं  रहेगा
 ।  ३,  अनुबन्ध  संख्या  ७७]:
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 बेकारी  सहायता  प्राइमरी  स्कूल  तथा  समाज
 .  दिक्षा  केन्द्र

 खोलें गये  हैं  ? *
 १६९.  श्री  एन०  एम०  लिंगम  :  क्या

 दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  दिक्षा  मंत्री  के  सचिव

 शिक्षित  व्यक्तियों  के  लिये  काम  दिलाने  राज्य  सरकारों  से एम०  एम०
 )

 के  अवसरों की  वृद्धि  के  निमित्त और  ८०  अपेक्षित  जानकारों  इकट्ठी  की  जा  रही

 हजार  अध्यापकों  को  कामਂ  दिलाने  की  है  और  भविष्य  में  सदन  पटल  पर  रखी Xx

 योजना  के  अन्तर्गतਂ  प्रत्येक  राज्य  में  कितने  जाएगी  ।
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 प्रेस

 QTE /
 संशोधन  विधेयक

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 अब  प्रेस
 १०  १९५४

 जनक  संशोधन  विधेयक  पर  चर्चा

 आरम्भ की  जायेगी  ।  किन्तु इससे  पूर्व  में
 सभा  दो  बजे  समवेत  हुई

 यह  भी  बता  दूं  कि  प्रथम  wae  पर

 अध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  घंटे  द्वितीय  wae  पर  तीन  घंटे  तथा

 उत्तर  वार  चर्चा  पर  तीन  घंटे  व्यतीत  किये  जायेंगे  ॥

 भाग  १)  परन्तु  इन  सब  बातों  को  घ्यान  में  रखते  हुये

 अभी  जो  विधेयक  पुरःस्थापित  किया  गया

 R—-YY  म०  पृ०  है  उस  पर  भी  विचार  करना  पड़ेगा  ।  मेंने

 कार्यक्रम  मंत्रणा  समिति  की  एक  बैठक  art
 निशांत  निक्षेप  स्थानान्तरण

 दाम  को  पांच  बजे  बुलाई  है  जो  इस  विधेयक

 विधेयक
 के  सम्बन्ध  में  अपनी  राय  देगी  ।

 पुनर्वास  उपमंत्री
 जे  ०  के  ०  भोंसले )

 :  at  एच०  एन०  मुकर्जी  :
 इसके  पूर्वे

 में  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  पाकिस्तान  के  साथ
 कि  माननीय  गृह-कार्य  मंत्री  अरपना  विधेयक

 प्रस्तुत  में  इसके  बारे  में  एक  आपत्ति

 के  कुछ  निक्षेपों  के  भेजे  उठाना  चाहता  हूं  ।

 विस्थापित  व्यक्तियों  के  ऐसे ही  अध्यक्ष  महोदय  :  लेकिन  सदन  के

 निक्षेपों  के  भारत  में  लिये  जाने  कौर  उससे  सम्मुख  प्रस्ताव रखे  जाने  के  पहले ही  कोई

 आपत्ति  कैसे  उठाई  जा  सकती  है  ।  ade
 ig

 विधेयक  को  स्थापित  करने  की  अनुमति  पहले  उन्हें  प्रस्ताव  रख  लेने  दीजिये  कौर  बाते

 दी  जाय े।  बाद  में  उठाई  जा  सकती  हैं  ।

 भ्रध्यक्ष  महोदय  द्वारा  प्रस्ताव  प्रस्तुत  महोदय  पीठासीन

 किया  गया  तथा  स्वीकृत  हुमा  |  डा०  काटजू
 :

 में  प्रस्ताव करता  हूं  :

 प्रेस श्री जे०  के०  भोंसले  :
 में  विधेयक को  विषय |.

 REX  का  संशोधन  करने  वाले
 पुरःस्थापित  करता

 ह

 ।
 हीला

 विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  11.0
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 डा०  लंका  सुन्दरम  :  में  एक  औचित्य  गया  है  कि  झ्रापत्तिजनक  विषय  क्या  हैं  ae

 उठाना  चाहता  हूं  ।  इस  पर  माननीय  मुझे  विश्वास  है  कि  सभी  सदस्य  मेरी  इस

 मंत्री  के  भाषण  के  बाद  औचित्य  प्रश्न  उठाने  बात  से  संहमत  होंगे  कि  प्रत्येक

 से  कोई  लाभ  नहीं  होगा  |  जनक  विषय  वाली  बात  होती

 यथा  व्यक्ति  को  हिंसात्मक  कार्य
 उपाध्यक्ष  महोदय :  सबसे पहले  प्रस्ताव  करने  के  लिये  किसी  व्यक्ति  को

 का  प्रस्तावक  उसका  सेन  करेगा  उसके  बध  के  लिये  खाद्य  वितरण  करने
 बाद

 ही  में  ithaca  set  सुनूंगा  ।
 के  मामले  में  हस्तक्षेप  करने  के  लिये  किसी

 को  सशस्त्र  सेना  के  किसी  सदस्य

 छपा  काटजू  :  मेरे  इस  प्रस्ताव के  कारण  को  उसकी  निष्ठा  से  विलोपित

 सदन  में  काफी  क्षोभ  पेदा  हो  गया  है  इस
 जनता  के  विभिन्न  वर्गों  में  शत्रुता  या  घृणा

 विधेयक  के  गुण  दोषों  पर  विचार  करने  से  की  भावना  बढ़ानाਂ  तथा  प्रकाशन

 पूर्वे  हमें  इस  अधिनियम  की  पृष्ठभूमि  पर  विचार

 करना  चाहिये  ।  यह  समझना  बिल्कुल  गलत

 शित  करना  जो  पूर्ण  रूप  से  अ्रइलील  हों  या

 जिनमें  गन्दी  बातें  हों  या  ऐसे  विषय  जो

 है  कि  Ue  में  संसद्  द्वारा  पारित  किया
 धमकी  द्वारा  रुपया  लेने  के  उद्देश्य  से  छापे

 गया  यह  अ्रधिनियम  काय  पालिका  को  मन  जाते  हों  0.0

 मानी  करने  का  भ्र धि कार  देता  है  ।  ag

 जिसके  बारे  में  में  यह  चाहता  में  समझता  हुं  कि  प्रत्येक  सदस्य  इस  बात

 हूं  कि  इसकी  शभ्रवधि  दो  वर्ष  के  लिये  से  सहमत  होगा  कि  ये  ऐसे  झ्रपराध  हैं  जिनके

 बढ़ा दी  न्यायिक  प्रक्रिया  है  ।  पहले  लिये  सामान्य  प्रक्रिया  द्वारा  मुकदमा

 प्रेस  अधिनियम  इस  प्रकार  के  थे  कि  जिन  जा  सकता है  ।  किन्तु इस  शभ्रधिनियम के

 से  कार्यपालिका  को  किसी  भी  समाचार पत्र  गेंद  पुलिस  द्वारा  अ्रभियोग  सूची  प्रस्तुत  किये

 था  किसी  प्रेस  के  स्वामी  के  विरुद्ध  कार्यवाही  जाने की  अपेक्षा  सरकार  एक  दूसरे  रूप  में

 करने  के  afar  मिले  हुये  थे  ।  यह  काय  अभियोग  सूची  प्रस्तुत  करेगी  |  सरकार  यह

 पालिका  कार्यवाही  कौर जिस  व्यक्ति  बतायेगी  कि  किसी  प्रेस  के  स्वामी  या

 को  नोटिस  दिया  जाता  था  यदि  उस  प्रकाशक  के  विरुद्ध  पे झारोप हैं  शौर  उससे

 अधिनियम  के  wed  ऐसा कर  सरकार  जमानत  चाहती है  ।  जैसे  किसी

 न्यायिक  प्रति  समाघान  करवा  सकता  था  दीवानी  के  मुकदमें  में  वादी  aol  शिकायत

 या  न्यायालय में  जा  सकता  था  ।  किन्तु  प्रस्तुत  करता  है  कौर  कहता  है  कि

 adam  mfafaan & aaa Ha ofaar के  श्रन्तगंत  कार्य  पालिका  १०,०००रुपये डिग्री  चाहिये  पी  उसी  प्रकार

 को  इस  प्रकार  का  अधिकार  नहीं  मिलता  ।
 से  सरकार  wed  शिकायत  में  यह  कहती

 किसी  सामान्य  अपराध  के  मामले  में  पुलिस  है  कि  २,०००  या  ३,०००  रुपये

 कि  के  विरुद्ध  भ्र मि योग  सूची  प्रस्तुत  की  जमानत  मांगती है  ।”  यह  शिकायत

 करती  afar  मजिस्ट्रेट के  सामने  सत्र  न्यायाधीश  के  सामने  पेंदा  की  जाती

 अपनी  शिकायत  प्रस्तुत  करता  है  फिर  है  ।  अधिनियम  में  यह  प्रक्रिया  निर्धारित है

 न्यायिक  प्रक्रिया  आरम्भ  हो  जाती  है  कौर  प्रेस  के  स्वामी  या  प्रकाशक  को  नोटिस  fear

 उसके  बाद  मजिस्ट्रेट  के  द्वारा  उस  मामले  जाता है  कौर  वह  भी  जवाब  दे  सकता

 में  जांच  पड़ताल  की  जाती  है  ।  इस  विशेष  गवाही दे  सकता  है  गवाह  उपस्थित

 मामले
 में  अधिनियम  में  यह  स्पष्ट  कर  दिया  कर  सकता है  ।  यदि  वह  जूरी  प्रणाली द्वार
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 मुकदमा  तय  करवाना  चाहता  है  तो  जूरियों  सम्बन्ध  में  भ्र पने  लिये  कुछ  नियम  बना  लेंगे
 ।

 को  चुनने  की  भी  प्रक्रिया है  ।  इस
 सम्बन्ध  किन्तु  मुझे  श्राप  से  फिर  कहना  पड़ा  है  कि

 में  में  यह  बता  दूं  कि  इस  मामले  में  सत्र  यह  wr  पुरी  नहीं  हुई  ।

 न्यायाधीश  ही  यह  आदेश  इस  विधेयक  के  गुणों  पर  विचार  करते

 जारी  करता  है  कि
 दि

 समय  हमसे  यह  भूल  हो  सकती  है  कि
 हम

 ठीक  कौर  इस  व्यक्ति  ने  प्रार्थना  की  है  केवल  कुछ  प्रमुख  समाचार  पत्रों  पर  ही

 में  उसके  पक्ष  में  asa  जारी  करता  हूंਂ  ।  ध्यान
 दें  श्र  उन्हें  देख  कर  कहें  कि  ये

 तो

 ग्या  वह  जमानत  की  राशि कम  कर  सकता
 औचित्य  कौर  गम्भीरता  के  नमूने  हैं  ।  किन्तु

 है  या  वह  यह  कह  सकता  है  कि
 :  यह  इस  देश  में  समाचार  पत्रों  की  संख्या  बहुत

 कायत  ठीक  नहीं  या  बहुत  है  ।  जैसा  कि  माननीय  सदस्यों  को  मालूम

 मूली हू
 ।'  वह  उस  शिकायत  को  रद्द  कर  प्रायः  प्रत्येक  जिले  में  समाचार  पत्र

 सकता  है  या  चेतावनी  दे  सकता  है  ।  उस
 छपते  हैं  att  देश  में  छोटे  बड़े

 सब
 प्रकार  के

 mea  के  विरुद्ध  उच्च  न्यायालय  में  भ्रमित  मासिक या  साप्ताहिक  या  दैनिक  पत्र  छपते

 की  जा  सकती है  ।  कुछ  समाचार  पत्र  केवल  एक  पृष्ट  के

 मुझे  श्राइचयें  होता  है  कि  इन  सब  बातों

 शर
 कुछ  झ्राठ  as  पृष्ठों  के  होते  हैं  और

 ये  अंग्रेजी  भाषा  के  भ्र ति रिक्त  प्रादेशिक

 के  होते  हुये यह  कसे  कहा  सकता  भाषाओं  में  भी  छपते हें  ।  हमें  या  सरकार

 है  कि  कोई  विशेष  कार्य  निरंकुश  सरकार  को  यह  देखना  होता  है  कि  उन  सब  में  क्या

 का  स्वेच्छाचारी कार्य  है  ।  यह  तो  सब  प्रकाशित हो  रहा  है  ।  बड़े  नगरों--बम्बई

 ठीक  प्रक्रिया ही  है  ।  मेरा
 निवेदन  तथा  कलकत्ता  जैसे  नगरों  भ्रंग्रेजी  भाषा

 है  कि  हमें  इस  मामले  पर  शांतिपूर्वक  विचार  के  पत्रों  में  भी  कई  बार  ऐसी  चीजें  छपती

 करना  चाहिये  ।  यदि  सदन  की  यह  राय  जिन्हे  पढ़  कर  बहुत  होता  है
 ।

 ये
 चीजें

 है  कि  किसी  संगत  भ्रनुच्छेद  के  भ्रन्तगंत  भारत
 बिल्कुल  अनुचित होती  हैं  ।

 में  विधि  द्वारा  स्थापित  सरकार  को  उलटने

 में  श्रापों  एक  उदाहरण दूंगा  ।
 सदन

 के  लिये  या  अन्य  कोई  हानि  पहुंचाने के

 लिये  किसी  व्यक्ति  को  हिंसा  या  को  ज्ञात  है  कि  पिछले  वर्ष  जुलाई में

 त्मक  कार्य  करने  के  लिये  उकसाने  या
 करता  में  ट्रामों  के  किराये  के  बारे  में  raters

 हुआ  था
 ।

 उस  समय  कुछ  पत्रों  ने  यह  लिखा
 हित  करने  का  मूल  अधिकार  है  या  लोगों  की

 हत्या  करने  के  लिये  भड़काने  का  झ्रधघिकार
 था  कि  सचिव  से  लेकर  नीचे  तक

 सब  उच्च  अधिकारी  एंडरसन  के  जमाने
 है  तो  में  यह  मानता  हूं  कि  यह  एक  बुरा  विधान

 के  हरामी  ।  क्या  यह  weet  चीज़  है  ?
 परन्तु  यह  सब  तो  एक  न्यायिक  प्रक्रिया

 है  ।  झप  इससे  अधिक  कया  चाहते  हैं  ।  क्यां  यह  शिष्ट  भाषा  है
 ?

 भ्र पनी  मानों

 के  लिये  कलंक  स्वरूप  हें  ;  ये  सब  बन्दर

 जब  यह  अधिनियम  पारित  किया  गया  इनकी  दुमें  काट  लेनी  चाहियेंਂ
 ।
 में  नहीं

 तो  इसे  कुछ  वर्षों  तक  सीमित  रखा  गया
 जानता  कि  मेरे  माननीय  मित्र  ऐसी  भाषा

 को  क्या  कहेंगे  ?  क्या  वे  ऐसी  भाषा  को  ठीक था  ।  में  उस  समय  यहां  नहीं  था  ।  किन्तु

 उस  समय  जो  गृह-कार्य  मंत्री  थे  उनका
 ख्याल  समझते  हें  ।

 जब  अध्यादेश जारी  किया  गया था  कि  दो  वर्षों  में  स्थिति  सुधर  जायेंगी

 झर  प्रेस  वाले  व्यवसायिक  शिवचरण  के  तो  प्रतिष्ठत पत्रों  ने  .  जिन  में
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 [sto  काटजू  |

 के  व्यक्तिगत  चाल  चलन  पर  आघात किया

 भी  सरकार की  कार्यवाही की
 गया है  ।  इस  प्रकार  के  गन्दे  शर  दलील

 लोचना की  थी  कौर  लिखा  था  कि  कुछ  वक्तव्यों को  हम  कसे  सहन  कर  सकते हैं  ॥

 अ्रभियोग  सफलता  gar  चलाये  गये
 हमें  सदन  में  कौर  प्रेस  में  कुछ

 न
 कुछ  शिष्टता

 किन्तु  घटिया  समाचार  पत्रों  पर  तो  प्रेस
 बनाये  रखनी  है  ।  यदि  प्रेस ही  दलील

 अधिनियम  का  कोई  प्रभाव  ही  नहीं  पड़ा  ।
 अ्रशिष्ट  हो  तो  इसका  तरन्त  कहां  पर

 किन्तु  वे  समाचार  पत्र  जो  इस  श्रेणी  में  नहीं  जा  कर  होगा  ।  मेरे  पास  एक  ale  कटिंग

 ard  न्यायालय  के  मुकदमें  से  बिल्कुल  है  जिसका  शीर्षक  है  के  भ्र फ़साने
 ”

 रक्षित  में  चाहता  हूं  कि  माननीय  सदस्य

 इन  पत्रों को  पढ़ें  ।  उदाहरण के  रूप  में  में

 इसकी  भाषा  इतनी  श्रीलाल  है  कि  मेरे  लिये

 इसका  पढ़ना  कठिन  है  ।  इस  लेख  को
 बतलाता  हूं  कि  १५  फरवरी  को  स्वयं  मेरे  *पापों की  कहानीਂ  कहा  गया  है  इसमें  यह
 बारे में  प्रकाशित  gat  at  दो

 बतलाया गया  है  कि  एक  कालेज  की  लड़की

 सप्ताह  पहले  में  ने  एक  हिन्दी  समाचार
 के  साथ  एक  सिनेमा  घर  में  कया  ञ डे न्र  इत्यादि

 ।

 में  पढ़ा  था  ।  कांग्रेस  के  प्रतिनिधि के
 इसे  पढ़ना  नहीं  चाहता  ।  किसी  व्यक्ति

 रूप  में  में  कांग्रेस  के  अधिवेशन  में  सम्मिलित
 के  लिये  इस  प्रकार  का  लेख  लिखना  लज्जा

 होने  के  लिये  कल्यानी  गया  था  ।  सब  की  बात है  ।  प्रेस  अधिनियम  के  अन्तर्गत

 निधि  कल्यानी  कांग्रेस नगर  में  ठहरे  थे  जो  कार्यवाही की  जाती  में  उसे

 में  ६  रातें  कौर  पांच  दिन  वहां  रहा  ।  में
 योग  कहता  हुं  ।

 वहां  rg  को  पहुंचा था  ।  मुझे  सूचित  किया

 गया  कि  मेरी  लड़की  कलकत्ता  में  बहुत  बीमार

 एक  रात  में  डा०  राय  के  साथ
 यदि  कोई  प्रकाशक  या  सम्पादक

 चित  चीजें  प्रकाशित  करता  तो  उसे  जेल

 रात  विधि  मंत्री के  साथ--अपनी  लड़की
 भेजने की  बजाय  कहा  जायेगा कि  AE  oo,

 को  देखने  के  लिये  कलकत्ता  गया  था  ।  में  Yoo

 केवल दो  कलकत्ता रहा  चार

 ३००,  या  ५००  रूपये की  राशि

 जमा  करवायें  |  इस  में  बुरी  बात  क्या  है
 ?

 रातें  और  पांच  दिन  कल्यानी  में  कांग्रेस  का  सत्र  न्यायाधीश मामले  की  जांच  करता है
 काम  करता रहा  ।  किन्तु  मेरे  बारे  में

 कौर  उसे  अपनी  सफाई  पेदा  करने  का  पर्याप्त
 चार  पत्रों  में  यह  प्रकाशित  हुमा कि  चूंकि

 देता  है  ।  वह  कह  सकता है  कि  जो
 कांग्रेस  नगर  में  सब  सुविचारों  के  होते  हुये

 भी  मुझे  बहुत  तकलीफ  इसलिये  में
 कुछ  उसने  प्रकाशित  किया  वह  बहुत  अच्छी

 प्रतिदिन  कलकत्ता  जा  कर  राज  भवन  में
 =~  चीज़ है  ।  में  नहीं  समझ  सकता  कि  इस  में

 स्वच्छन्दता  कहां  से  जाता

 जा  कर  ठहरा  करता  था
 ।  वास्तव

 में  में

 राज  भवन  बिल्कुल  गया  ही  नहीं  था  ate
 है  ।

 नही  में  वहां  के  किसी  व्यक्ति  से  मिला  था  ।
 यह  अधिनियम  दो  ag  से  चल  रहा

 जब  लोग  यह  समाचार  पढ़ेंगे
 पहली  १९५२ से  २३१

 तो  क्या  समझेंगे  |  एक  अवसर  पर  प्रधान
 @e4R,  तक  इस  शभ्रधिनियम  के  ज

 मंत्री के  बारे  में  एक  बहुत  गन्दी  बात  कही  रचनाओं  के  लिये  चलाये  गये  aha

 गई  थी  ।  मेरे  पास  समाचार  पत्रों  के  कटिंग  योग  ,५३  तथा  wear  प्रकार  के  साहित्य के

 जिनमें  केन्द्र  तथा  राज्यों  के  प्रत्येक  मंत्री  लिये  ३३  हैं  ।  इस  प्रकार  सारे  भारत में  ऐसे
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 te
 ्  १९५४

 अभियोगों  की  योग  संख्या  ८६  है  ।  वास्तव  ही  भ्रनुत्तरदायी लेख  लिख  देते  में  बंगाल

 में
 सदन

 की
 सुचना  के  लिये  में  बताना  चाहता  के  माननीय  सदस्यों  से  इस  बात  को  सोचने

 हूं  कि  प्रत्येक  राज्य  सरकार  ने  इस  बात  की  के  लिये  कि  उस  समय  क्या  gat

 शिकायत  की  है  कि  इस  अ्रधिनियम  की  भाषा  था  जब  कि  ट्राम्बे  की  हड़ताल  चल  रही  थी  ।

 इतनी  दुरूह  एवं  संयत  माननीय  मेरे  पास  उसकी  सुचना  है  बंगाली  समाचार

 सदस्य
 कि  कार्यवाहियां  पत्रों  में  प्रकाशित  समाचार  के  |  इसके

 लम्ब क़ारी
 कौर  थका  देने  वाली  होती  है  ष्  अध्यापकों  की  हड़ताल  हुई  ।  प्रत्येक

 तथा  इन  में  महीनों  लग  जाते  हैं  ।  ऐसा  हड़ताल  गुरिल्ला  स्वातन्त्र्य

 न्यायिक  कार्यवाहियों  म
 ~

 युद्ध  तथा  राष्ट्रीय  स्वातन्त्र्य  का  हो  जाता

 अवद्य  होता  है  प्रौढ़  इसी  कारण  राज्य  मेंने  ग्राम  के  समाचार  पत्र  में  कलकत्ता

 कारें  कोई  कार्यवाही नहीं  करती  हैं  ।  अन्यथा  के
 एक  दूसरे  राष्ट्रीय  स्वातन्त्र्य

 का  समाचार

 यदि  ऐसे  रही  समाचार  पत्र  निकलते  हें  शर  पढ़ा  विद्यार्थी  परीक्षा  देने  के

 उनसे  जमानत  ले  ली  जाय  तो  सारा  मामला  पश्चात  गये  कौर  कहा  कि  यह  wet  पत्र  बड़ा

 समाप्त हो  जायगा  ।  इस  पर  भी  अधिनियम  कठिन है  ;  दो  पाठ्य  क्रम  के  बाहर

 का  प्रयोग  भ्रत्यधघिक  सावधानी  से  किया  से  पूछ  लिये  गये  हें
 ।  उन्होंने क्या  किया  ?

 गया है  ।  इन  मामलों  की  योग  संख्या  देखिये  ।  उन्होंने  तब  खिड़कियों  के  दीद  तथा  कांचਂ

 मेरा  निवेदन  यही  है
 ।

 हम  उत्तरदायित्वपु्ण

 ढंग  से  कार्य  कर  रहे  हैं  ।  राज्य  सरकारों पर  तोड़  मुझे  निश्चय  मालूम है  कि

 uit  एवं  व्यवस्था  रखने  का  उत्तरदायित्वਂ  यदि  कोई  कार्यवाही  की  जायेगी  तो  वह  सच्चे

 है  ।  समय  बड़ा  कठिन  है  ।  सदन  इसको  तथा  भोले  भाले  विद्यार्थियों  के  मौलिक

 जानता है  ।  साम्प्रदायिकता  तथा  प्रांतीयता  कारों में  हस्तक्षेप समझा  जायगा  ।  परीक्षा

 की  भावनायें चल  रही  हें  ।  राज्यों के  पुनः  रोक  देनी  पड़ी  ।  कभी  कभी  सोचता  हूं

 संगठन  करने  के  लिये  शभ्रायोग  की  बैठक  हो
 कि  हम  ज्वालामुखी के  ऊपर  रह  रहे  हें  ।

 रही है  ।  कभी  कभी  श्रत्यधघिक  उत्तेजना
 विभिन्न  दल  कार्य  कर  रहे  उत्तेजित  कर

 तथा  प्रान्तीय  झगड़ों  के  अवसर  ग्रा  जाते  शर  विद्याथियों  के  कृषकों

 में  माननीय  सदस्यों  को  यह  स्मरण  कराना  के  भर्ती  के  लिये  मोर्चे  इरादी  नਂ  जाने

 चाहता  हूं  कि  हाल  ही  में  समाचार  पत्रों  में
 कितने  प्रकार  के  मौके  तैयार  कर  रहे हैं  ॥

 सराइकेला
 तथा  खर्सवान  के  कुछ  झगड़ों

 में  नहीं  जानता fe  कितने दल  बन  चुके

 के  विषय  में  क्या  समाचार  प्रकाशित  gat
 हम  यह  भी  जानते  हें  कि  वे  भ्र पने

 था  ।  हमें  इन  सभी  साम्प्रदायिकता की
 aq  को  चलाने  में  ७  नियमों  का

 भावनाओं  शादी  को  में  रखना
 घानी  से  पालन  नहीं  करते  ।  यह  राजनीतिक

 मेरे  पास  तरफ  की  कतरनें
 खेल  का  एक  अंग  है  ।  मेरे  माननीय  मित्र  श्री

 हें  ।  मुसलमानों के  विरुद्ध  अ्रत्यंत  क्षोभ  उत्पन्न
 जिनको  में  यहां  देख  कर  बहुत

 करते
 ये  श्रीराम लगाये  जाते  हैं  कि

 प्रसन्न  उन्होंने  सावन  कोर-कोचीन  से

 वे  भी  इसका  बदला  ले  रहे  हें  ।  हम  कोई  यह  तार  भेजा
 -

 चीज  हुई  है  ।”

 भी  कार्यवाही  नहीं  कर  सकते  ।  हम  ऐसे  पत्रों

 को  प्रकाशित
 करने  की  अनुमति  नहीं  देना  श्री  गए  Fo  गोपालन  Ha  तार

 के
 ब५ ५

 चाहते  ,  जो  केवल  बिक्री ५  oe  Ld  faq  भेजे  हैं  aan |
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 a
 डा०  काटजू  :  में  जानता  हूं  कि  वे  सब

 श्रालिवर  टीवी  नहीं  kd  ।  हम  को  जनता

 ठीक  हैं  ।  नें  यहां  भेजा है  ।  इस प्रकार के  व्यवहार

 श्री ए०  के०  गोपालन :
 की  हम  सभापति  महोदय  से  नहीं  करते

 हैं  ।
 गड़बड़ी  होती  है  तो  मुझे  तार  भेजने  पड़ते
 a
 a  |

 उपाध्यक्ष  में  श्री  श्री  एच०  एन ०

 मुकर्जी  पुकारता
 x
 ह  |  वहू  अराज  दिन

 Sto  काटजू: में यह में  यह  नहीं  कहता  कि

 तार  नहीं  भेजा  गया  में  केवल  यह  कह
 भर  के  लिये  सदन  से  बाहर  चलें  sia  ॥

 )
 रहा  हूं  कि  देश  में  यह  हो  रहा  है  ।

 श्री
 के०  के०  बसु

 :
 हम  स्कूल  के  बालक

 श्री  Uo  के०  गोपालन :  खड़े  हो  गये  |  rs  |  |
 नहीं

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  तार  सही  कौर  उपाध्यक्ष  महोदय  :  यदि  कोई

 वह  इसका  निर्देश  कर  रहे  हूं  ।  इसका  कोई  तीय  सदस्य  रुकावट  तो  उसे  सदन

 are  तात्पयं  नहीं  है  ।
 से  बाहर  जाना  पड़ेगा  |

 श्री  ए०  के०  गोपालन :  तार  का  श्री  के०  के०
 हम  लोग  सदन

 विधेयक  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  ।
 से  बाहर  जा  रहे  हें  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  में  इस  श्रन्तरहित

 प्रतीक्षा करें  शौर  यह  देखें  कि  वह  किस
 अन्तर्बाह्य

 प्रकार  बढ़ते  हैं  |
 की  wate  नहीं  दे  सकता  ।

 एक  माननीय  सदस्य  :
 अप  walt

 डा०  काटजू
 :

 में  केवल  यह  कह  रहा  क्यों  देते  हैं  ?

 न हूं  कि  वातावरण  में  उत्तेजना  फल  र

 ate  इसीलिये  उचित
 यह  है

 कि  हम
 श्री  एस०  एस०  मोरे  :  किस  नियम

 अथवा  प्रक्रिया  के  द्वारा  ऐसा  किया  गया
 धानी  से  रहें  ।

 a  ?
 ह ै?

 यह  विधेयक  कसा  ह्

 यह  बहुत  छोटा  हानिरहित  विधेयक  उपाध्यक्ष  महोदय  :  में  यह  बताने को

 है
 ।  तैयार  नहीं  ।  में  नियम  जानता हूं  ।

 श्री  के०  के०  हानि  रहित  |  श्री  एस०  एस०  मोरे
 :  क्या  हम  लोग

 सभापति  से  यह  पूछ  नहीं  सकते  ?
 उपाध्यक्ष महोदय  :  में  श्री  बसु  से

 कहता  हुं  कि  उन्हे  इस  प्रकार  प्रतिबंध  नहीं  उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 में  जानता हूं  ।

 उपस्थित करनी  चाहिये  ।  यदि वह  ये  मेरा  कत्तव्य  शांति  को  बनाये रखना  है

 नहीं  धारण  कर  तो  मुझे  उन  से  सदन  में  ने  उन  से  सदन  से  बाहर  जाने  के  लिय  कह

 से  बाहर  चले  जाने  के  लिये  कहना  पड़गा  दिया है  ।

 ॥
 श्री  एस०  एस०  मोरे  :  क्या  में  निवेदन

 श्री  एच०  एन०  मुकर्जी  हम  दान  कर  सकता  हूं  कि  झ्रापको  शांति

 बर  निर्भर  रहने  वाले  व्यक्ति  हम  कूल  ही  रखनी  चाहिए ?
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 उपाध्यक्ष  महोदय :  में  जानता  हुं  ।  लेने  के  लिये  इसको  परिचालित  कराया  जा

 मेंने  नियमानुकूल  ही  शांति  रखी  है  ।  म
 सकता है  ।  में  निवेदन  करता  हूं  कि  यह

 माननीय  सदस्य  को  यह  बताने  के  लिय  बाध्य  विधेयक  को  समाप्त  कर  देने  की  एक

 नहीं हूं  ।  लम्ब क़ारी  चीज  है  ।  अध्यादेश  की  तिथि

 कुछ  सप्ताहों  में  समाप्त  हो  कौर
 डा०  काटजू  :  इस  विधेयक  में  केवल

 उस  प्रस्ताव  के  करवाने  का
 दो  उपबन्धों  की  व्यवस्था  है  ।  एक  तो

 उद्देश्य  यह  है  कि  अधिनियम  को  समाप्त
 quan  को  दो  ay  बढ़ाने  के  लिये  है  ।  देर

 जनवरी  को  इसकी  तिथि  संमाप्त  होने  को
 कर  दिया  जिससे  पूर्ण  स्वतन्त्रता  प्राप्त

 कौर  में  इसे  दो  वर्ष  तक  बढ़ाने  के  लिये  हो  सके |  इसी  प्रकार  प्रवर  समिति  की

 नियुक्ति  के  लिये  भी  संशोधन  रखे  गये  हैं  ।
 कहता हूं  ।  प्रेस  आयोग  की  बैठक  हो  रही है

 शर  में  नहीं  जानता  fe  वह  अपनी  रिपोर्ट
 प्रवर  समिति  की  तिरुपति  जाय  तो

 किस  seer के  लिये  ?  यह  एक  छोटा
 कब  तक  प्रस्तुत  करेगा  ।  चार  मास  भी  लग

 घटक  है ं|  इसमें  अघिक  जटिल  उपबन्ध
 सकते  हें  att  छः  मास  भी  ।  सामान्य

 नहीं  सदन  यहां  इस  बात  को  कह  सकता
 क्रिया  यह  है  कि  जब  ऐसे  Ara  आयोग

 है  कि  वह  इसे  बढ़ाने  के  पक्ष  में  है  अथवा  नही ं।
 अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  करते  तो  उनको

 प्रकाशित  किया  जाता  है  भ्रौर  राज्य  सरकारों
 सदन  जो  भी  चाहे  कह  सकता  है  ।

 में  उनकी  समितियों  के  लिये  इनको  श्री  इस  विधेयक  में  जो  सुझाव  रखा

 लित  करवा  दिया  जाता  है  तथा  इनका  गया  जिसे  में  एक  छोटा  सा  सुझाव  समझता

 झन  जनता  की  टीका-टिप्पणी  तथा  कौर  जिसे  में  समझता  हूं  कि  मूल

 चना  के  लिये  भी  किया  जाता  है  ।  प्रेस  नियम  में  सुधार  करने  वाला  वह

 आयोग  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  की  दुष्टि  यह  है  ।  सारे  संसार  में  जहां  कहीं  भी  जूरी
 प्रणाली  प्रचलित  यह  अन्तर्निहित  रहता से  यह  झ्रावश्यक  हो  जाता  है  कि  हम  इसमें  या

 तो  संशोधन  करें  अथवा  भ्रावश्यक  परिवर्तन  है  कि  जूरी  को  यह  अधिकार  प्राप्त  है  कि

 वह  शभ्रभियुक्त  को  दोषी  घोषित  करे  अ्रथवा
 इसके  लिये  यदि  शभ्रावइ्यकता  हुई  तो

 हम  नियम  बना  लेंगे  ।  किन्तु  इतना  में  विश्वास
 यही  सब  कुछ है  ।  वह  इसी पर

 अपना  अन्तिम  निर्णय  घोषित  कर  सकती
 के  साथ  कह  सकता  हूं  कि  तो  में  ही  are

 यदि  वह  निरपराध  घोषित  करती
 न  सरकार  ही  इसके  लिये  तैयार  है  कि  शांति

 रखने  के  उपाय  को  छोड़  दिया  ak
 तो  जहां  तक  फौजदारी  कार्यवाही  का  सम्बन्ध

 मामला  वहीं  पर  समाप्त  हो  जाता  है
 यह  विचार  धारा  समाचारपत्रों  में

 दायी  ढंग  से  व्यक्त  की  गई  है  ।  हम  faa
 श्र  यदि  ag  शभ्रपराधी  घोषित  किया  जाता

 भिन्न
 तो  जूरी  न्यायालय  से  बाहर  चली  जाती पत्रिकाओं  तथा  साप्ताहिक

 इस  मामले में  क्या  दंड  दिया  जाना
 पत्रों  में  इस  प्रकार  के  व्यथ  की  सामग्री  का

 अ्रथवा  लोगों  के  नैतिक  स्तर  में

 कार्य  समझा  जाता  है  ।
 हस्तक्षेप  अ्रथवा  नुकता-चीनी  का

 करने  की  अनुमति  नहीं  दे  सकते  हैं  ॥
 अधिनियम की  भाषा  इस  प्रकार  की

 यह  एक  चीज  है  ।
 है  जिससे  जान  पड़ता  है  कि  जूरी  को  भ्र परा धी

 मेंने  are  प९  कुछ  ऐसे  adalat  अथवा  निर्दोष  घोषित  करने  का  अधिकार

 देखें  हें  कि  इस  विधेयक  पर  की  सम्मति  भी  तथा  दण्ड  घोषित  करने  को  भी  ॥
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 में  निवेदन  करता  हूं  कि  यह  क्रिया  पूर्ववर्ती  है  कि  इस  मामले  में  राज्य  सरकारों

 तथा  जूरी  जांच  सम्बन्धी  सुव्यवस्थित प्रथा  नरमी  पर  मुझे  बड़ा  श्राइचयें  हो  रहा  है  क्योंकि

 के  पुर्णतया  अनुकूल  नहीं  थी
 ।  गर्त

 विधेयक  भारत  के  भिन्न-भिन्न  प्रेसों
 के

 समाचार  पत्रों

 के  संशोधनों  में  से  एक  संशोधन  इस  सम्बन्ध  को  पढ़ना  मेरे  कतेंब्य  का  एक  रंग

 में  भी  है  कि  जूरी  का  अरपना  क्षेत्र  होना  वे  कभी  कभी  भयानक  होते  में  जान

 चाहिये तथा  अपने  क्षेत्र  का  निर्णय  करना  बूझकर इस  शब्द  का  प्रयोग कह  रहा हूं  ।

 चाहिय े।  शर  पत्रिकाओं  तथा  साप्ताहिक  इरादी  पत्रों

 जो  चीज़ें  धमकी  से  बटोरने  के

 दूसरी  चीज़  यह  है  कि  भ्रधघिनियम  में  arg  से  प्रकाशित  होती  इसको

 अभियुक्त  को  अपील  करने  का  अधिकार
 कर  लज्जा  प्रा  जाती  है  ।  वास्तव  इस

 दिया  गया  है  ।  यह  वध  की  जांच  का  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकारों  को  ब्  भी  अधिक

 नहीं है  ।  हत्या  की  जांच  तथा  जूरी  की  जांच  होना  चाहिये  |

 के  लिये  भी  वादी  तथा  दोनों  पक्षों

 को  अधिकार दिया  गया  है  ।  मेंने इस

 eur
 उपाध्यक्ष

 महोदय  :  प्रस्ताव

 धायक  में  यह  उपबन्ध  रखा  है  कि  अरपिल

 करने  का  अधिकार  राज्य  तथा  प्रेस  के  मालिक

 अथवा  प्रकाशक  दोनों  को  दिया  जाना  चाहिये  ।
 प्रेस  afer

 PEUX  का  संशोधन  करने  वाले

 इसका  यह  तात्पयं  नहीं  कि  यदि  ईश्वर
 न

 विधेयक  पर  विचार  किया  जायें  ।”

 करे  कि  कहीं  सेशन  जज  प्रकाशित  के  पक्ष
 श्री  फ्रेंक  एंथनी  : में  गलत  फैसला  सुना  तो  ag  न्यायोचित  माननीय

 होगा  कौर  वहीं  लागू  रहेगा
 ।

 यदि  सेशन
 मंत्री  द्वारा  कही  गई  बात  के  बारे  में  क्या  में

 जज  श्रपना  गलत  फैसला  प्रकाशक  के  पक्ष  एक  औचित्य  wet  पूछ  सकता  हूं  ।  ara

 ३  में  प्रा पत्ति जनक विषय  ay  जो  परिभाषा में  सुना  देता  तो  प्रपील  करने  का

 कार  उसमें  दिया  गया  है  ।  यही  सम्पूर्ण  दी  गई  है  वह  स्पष्टतया  संविधान  के  अधिकार

 घायल का  सारांश  है  |  से  बाहर है  ।  में  इस  विषय  पर  आपका

 विनिर्णय  चाहता  हूं
 ।

 तत्परंचात् ध  जूरी  की  सूची  निश्चित

 करने  के  विषय  में  भी  एक  छोटा  सा  उपबन्ध

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्या  धारा

 शक्ति  परस्तार  है  ?

 है  ।  जूरी  विशेष  भ्रनुभव  वाले

 शक्तियों  की  एक  सम्मिलित  जूरी  होनी  श्री  फ्रेंक  एंथनी ay  से  कम  इसके

 हमने  यह  सुझाव  रखा  है  कि  जिले  वार  कुछ  भाग  तो  अवश्य  ही  अधिकार  से  बाहर
 a

 जूरी  सूची  रखने  के  बजाय  जूरी  की सूची  a  |

 सम्पुर्ण  राज्य  की  होनी  चाहिये  ।
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  सदस्य

 को  किस  भाग  पर  है  ?

 में वास्तव  में  मुझे  यही  कहना  है  ।

 सदन  कों  विश्वास  दिला  सकता हूं
 कि  श्री  ट्रक  एंथनी :  मेरी  आपत्ति  सें

 नियम  का  प्रयोग  बड़ी  सावधानी  से  कियाਂ  प्रथम  तो  इन  उपबन्धों  के  सब  से  पहिले  शब्द
 (  ay

 गया है  ।  वास्तव  में  मुझे  यह  कहना  पड़  रहा  likely
 ’

 ह  ऑफ पव्य  )  पर  है  ॥.
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 संविधान  अपराध  के  लिए  वास्तविक  उकसाहट  श्री  एन०
 ato  चार्जों  :

 प्रनुच्छेद

 पर  प्रतिबन्ध  लगाता  संभाव्य  उकसाहट  १९(१)  के  अनुसार  अभिव्यक्ति  स्वातंत्र्य

 पर  नही ं।  हम  इस  दाब्द  के  प्रयोग  से  एक  तथा  वाक्-स्वातंत्रय का मूलभूत भ्रधिकार का  मूलभूत  शभ्रधिकार

 प्रदान  किया  गया  ae  संविधान  के

 अनुमति  नहीं  देता  ।  इसी  प्रकार से  शब्द  अनुच्छेद  १३  के
 अन्तर्गत  राज्य  द्वारा  किसी

 ‘Scurrilous’  भ्रनुच्छेद  भी  मूलभूत  प्राधिकार  पर  लगाने  वाला

 १९  (२)  में  उल्लिखित  प्रतिबन्धों के  सीमा क्षेत्र  कोई  विधान  पास  नहीं  किया  जा  सकता  ।.

 उच्चतम  न्यायालय द्वारा  श्री  रमेश  ठापर से  परे  जाता है  उक्त  अनुच्छेद में  दुनिया

 भर  के  दाऊद  गए  हैं  परन्तु  इस  शब्द  को  के  मामले में  दिए  गये  निर्णय  से  भी  इस  बात

 छोड़  दिया  गया  है  क्योंकि  इसकी  कोई  रूढ़िगत  की  पुष्टि  होती  है  कि  संसद  मूलभुत

 अथवा  वैधानिक  परिभाषा  नहीं  हो  पाई
 ey  कारों  को  कुंठित  करने  वाला  कोई  विधान

 है  ‘meta  किसे  कहा  जाता  है  ?  में  पास  नहीं  कर  सकती  ।  अभिव्यक्ति  तथा

 कह  देता  हूं  कि  द्रमुक  मंत्री  अकुशल  है  ।  वाक्  स्वातंत्र्य  को  कम  किया  जा  सकता

 मुझे  ऐसा  कहने  का  शभ्रधिकार  है
 ।  किन्तु  है  बशर्तें कि  यह  waar  १६  (२)  के  अ्ंतगंत

 सैशन  जज  इसे  शभ्रइ्लील  ठहरा  देता  है  ॥  जाए  ।  किन्तु  इस  धारा  में  कुछ  सीमाएं

 इतनी  सी  बात  से  किसी  समाचार  पत्र  को  बांध  दी  गयी  हें  जिनके  परे  श्राप  मूलभूत

 एकदम  बन्द  किया जा  सकता  अथवा  अधिकार में  कमी  नहीं  कर  सकते  |  तथा

 उसकी  ज़मानत  ज़ब्त  की  जा  सकती है  ।  उस  पर  विधान  नहीं  बना  सकते  ।  में

 पंडित  ठाकुर  दास  भागने  में  माननीय  समझता  हूं  कि  श्री  watt  की  इस  बात  में

 सदस्य  द्वारा उठाए  औचित्य  प्रश्न  पर्याप्त  बल  है  कि
 जब

 श्राप  अनुच्छेद
 १९

 (२)

 से  परे  जाते  तो  wrt  ऐसा  काम  करते
 के  सम्बन्ध  में  भ्रौचित्य  उठाना  चाहता
 चग  ।  इस  प्रकार  की  झ्रापत्तियां  पहले  की  हैं  जो  aah  अधिकार  से  बाहर  है  तथा

 अनुच्छेद  १९  की  अवहेलना करता  है  ।
 जा  चुकी  है  जब  यह  अधिनियम  पारित

 gat था
 अब  तो  केवल  इसके  विस्तार  श्री  टी०  एन०  सिंह  :  ज़िला

 का  प्रश्न  यह  भ्रौचित्य प्रश्न  नहीं  श्रीमान  अभी  भ्रापने  पंडित  ठाकुर

 उठाया जा  सकता  |  दास  wa  के  प्रौचित्य  प्रश्न  पर

 श्री  बेंकटारमन  श्री  विनिर्देश नहीं  दिया  है  । )

 एंथनी  द्वारा  उठाए  गए  औचित्य प्रश्न  के  उपाध्यक्ष  महोदय :  श्री  ठाकुर  दास

 सम्बन्ध  में  में  यह  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  ६  ने  श्री  मन्थनी  के  भ्रौचित्य  wet  पर

 कोई  विशेष  शअ्रधिनियम  चाहे  वह  संविधान
 एक  औचित्य  wet  उठाया  था  कि  श्री  मन्थनी

 के  विरुद्ध हो  अथवा  न  हो  उच्चतम  न्यायालय
 उस  शभ्रौचित्य  प्रश्न  को  इस  प्रक्रम  पर  नहीं

 अथवा  उच्च  न्यायालयों के  क्षेत्राधिकार
 उठा  सकते  ।  ऐसे  मामलों  में  भ्रध्यक्ष इस

 में  ही  रहता है  ।  इस  का  निर्णय  सदन  द्वारा
 बात  के  निर्णय  का  भार  प्राय  उपर  नहीं

 नहीं  किया  जा  सकता  ॥  यह  तो  न्यायालय

 का  ही  काम  है  ।  क  क  ०  क  क
 लेता  कि  ag  नियमानुकूल  है  म्रथवा

 वरन्  वह  इसका  निर्णय  सदन  पर  छोड़

 देता है  ।  जब  इस  विधेयक  सम्बन्धी  प्रस्ताव

 gy  uta  कहे  जाने  की  आवश्यकता नहीं  पर  झ्राग्रह  किया  जाएगा  तब  सदन

 है  ।  निर्णय  करेगा  |
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 डा०  कृष्ण स्वामी
 )

 म  इस  विचारार्थ  प्रस्ताव  के  कई  संशोधन

 शक  भ्रौचित्य  उठाना  चाहता  हूं  प्राप्त  हुए  हैं  ।  श्री  वल्लाथरास  का  संशोधन

 जो  उद्देश्य  तथा  कारणों  के  विवरण  के  सम्बन्ध  विधेयक  को  परिचालित  करने  के  सम्बन्ध

 में  है  । में है  |  विधेयक  से  were  उद्देश्य  तथा  क्या वह  इसे  प्रस्तुत  कर  रहे  हें
 ?

 कारणों  के  विवरण  में  कोई  भी  कारण  नहीं

 गया  है  |  उसमें इस  बात  के  कोई
 श्री  वल्लाथरास  में  प्रस्ताव

 wh  माननीयਂ  मंत्री
 करता  हूं  कि जी  द्वारा  प्रस्तुत नहीं

 किए  गयें  हूं  कि  सरकार  इस  अधिनियम  ३०  eUv  तक

 को  क्यों  चाहती  है  |  केवल  राय  जानने  के  लिये  इसे  परिचालित  किया

 ae  कारण  दिया  wat  है  सरकार  ने  जाए ”

 प्रेस  आयोग  नियुक्त किया  है  ;,  उसे यह  नहीं

 मालूम  कि  इसकी  सिफारिशी  क्या
 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  प्रस्ताव  प्रस्तुत

 किया  गया  ।
 इसलिये  हमसे  इसਂ  भ्र धि नियम को  जारी

 रखने के  कहा  जा  रहा  है  |  ठीक
 उपाध्यक्ष  महोदय :  इसके  बाद  ait

 इसी  प्रकार  हम  इस  कौर  से  भी  यहीं  कह
 गुरु पाद स्वामी का  भी  इसी  प्रकार  का

 सकते  हैं  कि  चूंकि  एक  प्रेस  झ्रायोग  नियुक्तः
 संशोधन  है  किन्तु  उसमें  तारीख  ३०

 किया  गया  है  भर  हमें  नहीं  मालूम  कि  इसकी
 के  बजाय  ३०  है  ।  श्री  एच  ०  एन  ०

 मुकर्जी  तथा  श्री  साधन  चन्द्र  गुप्त के  नामों
 और  बढ़ाने  की  भ्रावश्यकता नहीं  है  ।  अतएव

 में  भी  इसी  प्रकार  के  संशोधन  हैं  ।  वें

 जब  तक  कि  माननीय  मंत्री जी  हमें  इस

 बात के  कारण  न  दे  सकें  कि  इस  संशोधन
 यहां  मौजूद नहीं  हैं  ।

 विधेयक की  आवश्यकता  क्यों  यह
 क्या  श्री  गुरु पाद स्वामी  अपना  संशोधन

 सदन  के  प्रति  उचित  नहीं  हमारे  प्रस्तुत कर  रेहे  ?

 नियमों  में  यह  उपबन्ध  किया  गया  है  कि
 श्री  एम०  एस०  गुरु पाद स्वामी  :  जी

 प्रत्येक  विधेयक  के  साथ  उद्देश्यों  तथा  कारणों

 का  एक  विवरण  दिया  जाए  ।  इस  उपबन्ध
 हां

 ।
 में  चाहता  हूं  कि  यह  विधेयक

 एक
 प्रवर

 समिति  को  सौंप  दिया  जाए  ।  सदस्यों

 की  हमें  उपेक्षा  नहीं  करनी  चाहिए  |  कौर  के  नाम  में  प्रभी  एक  मिनट  में  पेश  कर

 चूंकि  शभ्राजकल  विधेयकों  म
 दूंगा  ।

 श्रस्तावना  भी  नहीं  इसलिए  उद्देश्य

 तथा  कारणों को  समुचित  रूप  से  देना
 उपाध्यक्ष  महोदय :  में  इस  संशोधन

 भी  areas है  ।  की  स्वीकृति नहीं  दे  सकता  क्योंकि

 सदस्यों  के  नाम  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करते
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य

 समय  ही  दिए  जाने  चाहिएं  ।

 समझते हैं  कि  दिये  गये  कारण  काफी  नहीं

 माननीय  मंत्री  जी  का  ख्याल  है  कि  वे
 अब

 '  मूल  प्रस्ताव कि  विधेयक  पर

 qa  हें  |  यह  सदन  पर  निर्भर  है  कि  विचार  किया  तथा  श्री  वल् लथ रास

 तथा  कारणों  के  विवरण  को  स्वीकार  का  कि  इसे  जनमत  प्राप्त  करने

 करे  अथवा  विधेयक  को  स्वीकृत  करदे  ।  के  लिए  परिचारित  किया  रह  जाते

 इसमें  औचित्य  कोई  नहीं  है  ।
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 श्र  बल्लाथरास  वर्तमान  पीढ़ी  के  किया  जाना  चाहिये  ।
 में  यह  नहीं  कहता

 लिए  प्रेस  से  श्रमिक  महत्व  के  मामले  AK  कि  समाचारपत्रों  को  स्वैराचार  का  स्वातंत्र्य

 बहुत कम  हैं  ।  सरकार  के  लिए  यह  वास्तव  मिलना  चाहिये  |  देश  के  समाज

 में  बड़ा  fra  है  कि  इस  शझ्रधिनियम  की  दो
 के  कल्याण

 तथा  सदाचार के  पालन  पर  हमें

 ay  की  प्रविधि  में  उसने  स्थिति  की  जांच  तथा  सदैव  ध्यान  रखना  चाहिये  किन्तु  इसके  साथ

 करने  का  कोई  भी  प्रयत्न  नहीं  साथ  में  यह  भी  कहूंगा  कि  हमारे  सार्वजनिक

 किया ।  माननीय  मंत्री  जी  जनमत  के  कार्येकर्त्ा्रों को  सहनशील  होना  चाहिये

 लिए  विधेयक को  परिचालित  करने  झ्रथवा  में  माननीय डा०  जैसे  संवेदनशील

 प्रवर  समिति  को  सौंपे  जाने  की  बात  को  राजनीतिज्ञ  पसंद  नहीं  करता  जब  में

 इसलिए  टाल  रहे  हें  कि  उसी  दौरान
 म  सभा  में  जाकर  चाहे  जैसी  टीका-टिप्पणी

 wee की  wat  हो  जाएगी  कर  सकता  हूं  तो  फ़िर  समाचारपत्रों

 तब  an  frat  प्रकार  इस  विधेयक  ही  ये  पाबन्दियां  क्यों  होनी  चाहियें
 ?

 इस

 को  पास  भी  करना  है  ।  किन्तु में  जानना  बात
 का

 स्पष्टीकरण किसी  ने  नहीं  किया

 चाहता  हूं  कि  गत  दो  वर्षों  से  सरकार  क्या  कर  है  ।
 माननीय  गृह-कार्य  मंत्री  ने  केवल

 रही थी  ।  वह  इस  विधेयक को  बहुत  इतना  ही  कहा  है  कि  मौखिक तथा  लिखित

 या  डेढ़  वर्ष  बीत  जाने के  बाद  दादों  में  अन्तर  होता  किन्तु  क्यों  ?  इस

 कर  सकते  थे  जिससे  कि  सदन  को  पर  कोई  प्रकाश  नहीं  डाला  गया  है  ।  जब

 प्रयाप्त विचार  करने  का  मौका  मिल  जवाहरलाल नेहरू  सभा  में  भाषण

 जाता  |  लेकिन  जब  देखा  गया  कि  अघिनियम  देते  हूं  तब  दस  या  पंद्रह  लाख  लोग

 की  अवधि  समाप्त  हो  रही  है  तो  एकाएक  उनको  सुनते  हैं  ।  क्या  भारत  में  किसी

 coe  में  सरकार  को  जाग  समाचारपत्र  की  इतनी  प्रतियां  बिकती  हें  ?

 ait  यह  विधेयक  प्रस्तुत  कर  दिया  गया
 |  समाचारपत्र  का  प्रसार  केवल  किसी  विशिष्ट

 लेकिन  चूंकि  अधिनियम की  अवधि  के
 क्षेत्र

 एक  ही
 भाषा  में

 प्र  कुछ  मुट्ठी भर

 समाप्त होने  में  कुछ  ही  दिन  बचे  थे  मत  शिक्षितों में  होता  है  ।  इसके

 एक  जारी  कर  दिया  गया  |  प्र ध्या देश  अंगविक्षेपों  तथा  मुरादों  से  गये

 जारी  किए  जाने  के  बाद  भी  इस  बात  की  भाषणों  द्वारा  सामने  बैठे  हुए  असंख्य  प्रचार

 परवाह  नहीं  की  गई  कि  सदन  को  इस  पर  विचार  देहातियों  की  भावनाओें  को  हिलाया  जा  सकता

 करने के  लिए  पर्याप्त  समय  दिया  जाए  ।
 इन  भाषणों  की  तुलना  में  समाचारपत्रों

 का  प्रभाव नगण्य  है  ।  १९५१  के

 आप  ने  भाषणों  के  लिए  जितना  स्वातन्त्र्य  अ्रघिनियम  के  सेन  में  जितना  भी  aa

 दिया  है  उतना  ही  स्वातंत्र्य  आप  को  समाचार

 इन  दोनों

 लड़ाया  गया  था  वह  सारा  निरपेक्ष  साबित

 पत्रों  के  लिए  भी  देना  चाहिए
 ।

 होता
 है  ।

 के  बीच  भेद  भाव  करने  का  कोई  कारण

 नहीं  है  ।  पंडित  जी  ने  इस  बात  का  बहुत  दूसरी  बात  यह  है  कि  हम  दुनिया  से  पृथक

 तो  नहीं  रह  राजनीति  शादी सरल  शुद्ध  स्पष्टीकरण  कियां  है
 ।

 उन्होंनें  बताया  कि  तत्कालीन  गृह-कार्य  मंत्री  कई  एक  मामलों  में  हम  दुनियां  के  साथ

 ने  इसके  समन  में  केवल  एक  ही  युक्ति  दी  सोचते  चलते  हैं
 ।

 हम  संयुक्त  राष्ट्र  सभा

 थी  कि  समाचारपत्र बहुत  शक्तिशाली  होते  के  सदस्य  हूं  जो  सारी  दुनिया  जनता

 हैं  इसलिए  उनके  साथ  भिन्न  व्यवहार  के  भ्रधिकारों  की  रक्षा  करना  चाहती  है  ।
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 चाहती है  ? किन्तु इस  एक  बात  में  हमारा  व्यवहार  वास्तव  यें  बात  यह  है  कि

 सारे  लोकतन्त्रात्मक देवों  से  न्यारा  है  ।  सरकार  गुण-दोषों  के  पर  इस  पर

 फ्रांस  इरादी  देशों  में  चर्चा  नहीं  करना  चाहती  ।  माननीय  मंत्री

 का  बस  चलता  तो  वे  हमें  यहां  बोलने  की

 कानून  नहीं  है
 ।

 केवल  हमें  ही  इस  मामले  में  भी  इजाजत नहीं  देते  ।

 सुरक्षा  के  नाम  पर  भिन्न  व्यवहार  क्यों  करना

 हमें  बताया  जाता  है  fe  हम  प्रेस
 चाहिये ?  में  माननीय  मंत्री  से  कुछ  स्वतंत्र

 युक्ति वाद की  प्रपेक्षा  रखता  था  किन्तु
 आयोग  के  प्रतिवेदन  की  प्रतीक्षा  करें

 उन्होंने  उन्हीं  १९५१  बातों  की
 लेनी  हम  इसकी  प्रतीक्षा  क्यों  करें  ?

 हो  सकता  है  कि  हम  इससे  सहमत  हों
 पुनरूक्ति की  है  ।

 अथवा  नहों  ।  हमें  मालूम  है  कि  2 v9

 उन्होंने  पहले  यह  बताया  कि  न्यायिक  में  ऐसी  ही  एक  प्रेस  जांच  समिति  नियुक्त

 जांच  का  प्रबन्ध  कियाਂ  गया  है  ।  इससे  की  गई  थी  |  उसकी  सिफारिशों  का

 पहले  तो  श्राप क्या  बनता  है  ।
 हुआ  यह

 तो
 हमें  मालूम  ही  है  ।  उसके

 पत्रों  को  अपराधी  जाति  घोषित  कर  देते  हो
 प्रतिवेदन  के  प्रति  गृह-कार्य  मंत्री  का

 बाद  में  उन्हें  देते  हो  कि  कया  रहा  यह  भी  हमें  मालूम  है  ।  माननीय

 उन  से चिन्ता  का  कोई  कारण  नहीं  |
 मंत्री  ने  कहा

 था
 कि  ag  प्रतिवेदन  अव्यवहार्य

 मंत्री जी  ने  कहा  कि  प्रेस  में

 की  जाती  हैं  श्र  उनके  मुद्रणालाय भी
 दोष  है  परन्तु  हमें  बताया  नहीं  जाता  कि

 वे

 बन्द  किये  जाते  हैं  ।  इनके साथ  व्यवहार  दोष  क्या  हैं  |  उन्होंने  बीमारी  का  पता

 के  लिए  केवल  साधारण  विधि  को  पर्याप्त
 ama  बिना  ही  निश्चित  किया

 नहीं माना  जाता  जब  दुनिया के  है  ।

 अन्य  प्रगतिशील देशों  में  ये  पाबन्दियां  नहीं

 तो  केवल  हम  ही  इनकी  झ्रावश्यकता  प्रेस  जांच  कमेटी  की  सिफारिशों  को

 कयों  अनुभव करते  हें  ?  भ्र स्वीकार  करने  के  सम्बन्ध  में  गृह-कार्य

 मंत्री  ने
 जो

 दलीलें  दी  हें  वे  संतोषजनक  नहीं

 गुह-काम  मंत्री  न  न्यायिक  जांच
 के

 हें
 ।
 ५

 जो
 प्रेस  आयोग  नियुक्त  किया

 प्रबन्धों  की  बहुत  प्रशंसा  की  है
 |  वें  कहते  हैं  यदि  वह  यह  सिफारिश कर  दे  कि  प्रेस

 ह  :  पस  नाप  को  न्याय-सभ्यों  द्वारा  जांच
 के  सम्बन्ध  में  जो  सुरक्षा  कानून  arte  हैं

 की  सुविधाएं
 दी

 हें
 ।

 में  ने  श्राप  के  लिए  उन्हें  रह  कर  दिया  जाये  तो  क्या  ara  उसे

 न्यायाधीशों  का  प्रबन्ध  किया है  स्वीकार कर  लेंगे  ?  लेकिन  प्रेस  आ्रायोग

 इसे  समझते नहीं  :  इसके  उलट  श्राप  शोर  को  भी  बहुत  सी  कठिनाइयों का  सामना

 मचा  रहेगें  कि  में  ने  एक  विशेष  कानून  प्रस्तुत  करना पड़  रहा
 उसे

 काम  करते

 किया  ।  ह १ न  यह  सारा  तर्क  बेकार  है
 ।  १८  महीने  हो  गये  हें  किन्तु  यह  नहीं  कहा

 में  यह  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  जा  सकता  है  कि  वह  weal  रिपोर्ट  कब  तक

 ने  गत  दो  वर्षों  में  यह  देखा  है  कि  यह  अधिनियम  दे
 देगा

 ।
 मेरे

 विचार  में  जब  वह  इतने

 किस  तरह  से  काम  करता  है  ।
 महत्वपूर्ण  मामले  पर  विचार  कर  रहा  है

 उस  अनुभव  के  अ्राधार  पर  इसे  जारी  रखना  तो
 उसे  ak  शरीक  समय  दिया  जान
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 चाहिये  जिससे  ag  अपनी  रिपोर्ट  में  कोई  है  ।  क्या  देशों  में  इस  प्रकार  का

 यदि  प्रेस  आयोग कमी न  रहने  दे  ।  साहित्य  प्रकाशित  नहीं  होता  है  ?
 फिर  हमारे

 अपनी  रिपोर्टे  जल्दी  भी  दे  देता  है  तो  भी  ही  देश  में  इतने  प्रतिबन्ध  लगाने  का  क्या

 सरकार से  यह  श्राप्मा  नहीं  की  जा  सकती  यह  भी  कहा  जाता  है  कि  कुछ

 है  कि  वह  इस  मामले  में  शीघ्रता से  काम  ऐसे  समाचारपत्र हें  जो  fear  को  प्रोत्साहन

 करेगी
 ।  वर्तमान  परिस्थितियों को  देखते  देते  हें  are  लोगों  वृत्ति  झापराधघिक

 हुए  यह  नहीं  कहा  जा  सकता  है  कि  सरकार  बना  देते हें  ।  में  कहता  हूं  कि  यदि  कोई

 उस  पर  wae  दो  वर्षों  में  अपना  निर्णय  दे  पत्र  इस  प्रकार  का  प्रचार  करता  है  तो  श्राप

 देगी ।  सरकार  या  तो  इस  विधान  उसके
 विरूद्ध  कार्यवाही  कर  सकते  हैं

 का  त्याग  कर  दे  या  इसे  स्थायी रूप  दे  दे  सरकार  का  कहना  है  कि  ऐसे  मामलों  को

 भारतीय  दण्ड  संहिता  के  ग्रन्तगंत  नहीं  लाया आर  यह  बात  भविष्य  पर  छोड़  दे  fe  इसे

 हटाया  जाये  या  कि  इसमें  संशोधन  किया  जा  सकता है  ।  में  पूछता  हूं  कि  ऐसा  क्यों

 जाय  |  यदि  ऐसा  हो  जाता  है  प्रेस  नहीं  किया  जा  सकता  है  ।  जब  आपके

 पास  छपा  दुरा  आपत्तिजनक मामला  तेयार अयोग को भी अ्रपनी को  भी  agar  रिपोर्ट देने  के  लिये

 काफी  समय  मिल  जायेंगी ।  पत्रकार  स्वयं  है  तो  कार्यवाही  क्यों  नहीं  कर  सकते

 डस  विधान  को  अधिक  महत्व  नहीं  देते  हैं  है  !  प्रस  को  एक  संस्था  के

 रूप  में  देखते  हें  इसके  लिये  साधारण क्योंकि  वह  समझते  हैं  कि  इस  विधान  में

 जान  नहीं  शौर  इसकी  कोई  आवश्यकता  कानून  से  भिन्न  एक  पृथक  कानून  रखना

 सही  नहीं  ।  चाहते &  परन्तु  ऐसा  करने  में  सरकार  का

 a4
 दष्टिकोण  wer  तथा  युक्तियुक्त  नहीं  है

 ।

 म  जानना  चाहता  हूं  कि  गृह-कार्य

 मंत्री  को  किस  प्रकार  के  साहित्य  के  सम्बन्ध  १९४२  के  लिये  जो  आंकड़े  उपलब्ध

 में  आपत्ति  है  ?  शामिल-भारतीय  हैं  उनसे  पता  लगता  है  कि  इस  कानून  का

 पत्र  सम्पादक  सम्मेलन  स्वयं  यह  अनुभव  लगभग  सौ  बार  उल्लघंन  किया गया  है  ।

 सरकार  ने  लगभग  ४५०  प्रतिशत  मामलों  में करता  है  कि  वह  अरपन  उपर
 अनुशासन  रख

 कर  काम  कर  सकता  है  |  सरकार  कार्यवाही की  थी  ८  राज्यों  में  १  से  लेकर

 द्वारा  हस्तक्षेप  करने  की  कोई  आवश्यकता  १०  बार  तक  उल्लघंन  किया गया  था

 नहीं है  ।  हम  चाहते  हैं  कि  हमारा  प्रेस  चार  या  पांच  राज्यों  में  इसका  बिल्कुल  भी

 से  काम  कर  सके  ।  उस  पर  उल्लघंन  नहीं  किया  गया  था  ।  इसका

 सरकार  की  से  प्रतिबन्ध  न  लगाये  जायें  ।  सबसे  अ्रघिक  उल्लघंन  बम्बई  कौर  पश्चिमी

 यदि  किसी  अधिकारी  के  बारे  में  पत्रों  में  बंगाल  में  किया  गया  था  |  में  जानना

 arg  बुरी  बात  भी  प्रकाशित  हो  जायें तो  चाहता हूं  कि  इनमें  कितने  मामलों में
 ज़मानत

 क्या  समाज  ऐसा  चाहता  है  ज़ब्त  ली  गई  थी  श्र  कितने  मामलों

 इसीलिये  तो  ऐसा  होता है  ।  यदि  लोग
 में  जमानत  मांगी  गई

 थी  ।
 में  चाहता हूं

 न  चाहें  तो  पत्र  बिकेगा  कसे  ?  समाचारपत्रों
 कि  यह  बातें  विस्तार  में  बताई  जायें  ।

 का  वाणिज्यिक पहलू  भी  होता  है  ।  भर

 पत्र  में  किसी  के  बारे  में  कोई  ग्रा पत्ति जनक  अंग्रेज़ों  के  शासनकाल  में  ही  प्रेस  पर

 बात  लिखी  गई  है  तो  सम्बन्धित  बराबर  प्रतिबन्ध लगते  चले  करा  रहे हें  ।  प्रैस ने

 न्यायालय  में  मानहानि का  दावा  कर  सकता  स्वतंत्रता  की  लड़ाई  में  विभाग  बढ  कर  भाग
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 लिया  है  ।  उसने  भी  कष्ट  सहे  हे  ।  फिर  प्रमाण  नहीं  दिये  गये  न्  |  gate

 अरब  समाचारपत्रों  पर  ag  प्रतिबद्ध  फिर
 गृह  मंत्री  पत्रकारों  के  साथ  इसਂ  प्रकार  का

 से  लादने  की  शझ्रावश्यकता ?  उन्हें
 व्यवहार  कर  रटे  हैं  जैसे  ये  क्सी  भ्र परा धी

 भी  स्वतंत्रता  की  सांस  लेने  दीजिये  ।  जब

 श्राप  इस  कानून  का  उपयोग  महीं  कर  रहे

 जाति  के  लोग  हों  जिन्हें  मामूली  क़ानूनों  से

 शासित  नहीं  किया  जा  सकता  1।  में  मंत्री

 हैं  तो  उसे  बनाये  रखनें  का  क्या  लाभ  है  ।
 महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  वह  इस

 में  चाहता  हुं  कि  प्रैस  पूर्णरूप  से  स्वतंत्र  रहे
 क़ानून  की  रवि  क्यों  बढ़ाना  चाहते

 उद्देश्य  कारण  के  विवरणों  में  इस  विषय
 श्री  एन०  सी०  चटर्जी :  जब  इतने

 में  एक  शब्द  भी  नहीं  दिया  गया  है  कि  इस

 महत्वपूर्ण विषय  पर  चर्चा  हो  रही है  तो
 क़ानून  की  अवधि  क्यों  बढ़ाई  जा  रही  है  +

 में  चाहता  हं  कि  शान्त  वातावरण में  जैस
 उसमें  केवल  इतना  कहा  गया  है  कि  वर्तमान

 पर  विचार  किया  जाये  |  मेरा
 प्रेस  क़ानूनों  पर  प्रेस  आयोग  द्वारा  विचार

 निवेदन  है  कि  साम्यवादी दल  के  सदस्यों
 किया  जायेगा  प्रौढ़  वह  इस  संबंध  में  अपनी

 को  सदन  में  वापस  कराने  की  श्रीमती  दे  दी

 जाये  |
 सिफ़ारिशें  देगा  ।  इस  बीच  इस  क़ानून  को

 लागू  रखना  बहुत  ज़रूरी  है  ।  परन्तु  मुझे

 यह  पता  लगा  है  कि  प्रेस  आयोग  से  तो  राय
 उपाध्यक्ष  महोदय :  में  स्वयं

 ही  नहीं ली  गई  ।  उनसे  इस  बारे  में
 यही  चाहता  हूं  पर  इस  सदन  का  कार्य  भी

 प्रशन  भी  नहीं  पूछा  गया
 |  ऐसी

 तो  चलाना है  ।  यदि  वे  इस  बात पर  तैयार

 है ंकि  किसी  के  भाषण  में  हस्तक्षेप  नहीं
 है  कि  राजाध्यक्ष  समिति  मई  या  जून  तक

 भ्र पनी  रिपोर्ट  tar  कर  देगी  ।  में  माननीय

 श्रन्तर्बाधा  नहीं  डालेंगे  तो  मुझे  उनको  डा०  काटजू से  पूछना  चाहता हूं
 कि  कया

 वापस  ald  देने  में  कोई  झ्रापत्ति  नहीं है  ।
 बिना  इस  क़ानून  के  वह  महीनें  भी  भारत

 का  शासन  नहीं  चला  सकते  ?  इसके  बिना श्री  एन०  सी ०  चटर्जी  :
 जब  यह  विधेयक

 दो  वर्ष  पूर्व  संसद  के  सामने  श्राया  तो
 हम  पर  कौन  सी  मुसीबत  भ्राजायेंगी  जो

 इसका  लगाना  इतना  ज़रूरी  है
 ?  ठोस  सबूत

 पंडित  कुंदरू  ने  कहा  था  कि  इस  ग्र साधारण
 तो  अलग  हमारे  सामने  कोई  भी  सबूत

 क्वानून  को  उचित  ठहराने  के  लिये  कोई  ठोस

 प्रवर  समिति  में
 नहीं  रखा  गया  है

 ।
 डा०  कह

 कि

 सबूत  होने  चाहिये ं।
 कुछ  अ्रखबार  उनकी  व्यर्थ  में  बदना

 उन्होंने फिर  बात  दोहराई  परन्तु  न

 तो  सदन  में  कौर  न  ही  प्रवर  समिति  में
 हैं  ।  उन्होंने  कहा  कि  जब  वह  कल्यानी

 गये  थे  तो  कुछ  ने  उन  के  बारे  में
 तत्कालीन  गृह  मंत्री  ने  इसके  कोई  सबूत  दिये

 ।
 यह  उड़ा  दिया  fe  उनके  लिये  कल्यानी

 श्री  शिवा  राव  जो  mead  क्षेत्र  में  एक
 में  पूरे  पूरे  श्रीराम  की  व्यवस्था  नहीं  थी  इस

 =~ प्रतिष्ठित रोक  उत्तरदायी  व्यक्ति art
 लिये  बार  बार  उम्  कलकत्ते  जाना  पड़ता

 भाषण में  कहा  था  कि  बीस  वर्ष  हुए

 ने  जब  यह  क़ानून  लागू  किया  था  तो  उन्होंने
 था  |

 डा०  कार जू  ने  इन  चीजों  का  जिक्र

 किया ।  में  उनसे  पूछता  हूं  कि  क्या  इसी इसके  लिये  ऐसे  प्रमाण  दिये  थे  जिनका

 खंडन  नहीं  किया  जा  सकता  था  ।  श्री  कारण  ag  इस  क़ानून  की  अवधि  बढ़वा

 शिवा राव  ने  कहा  कि  wa  इस  समय  ऐसे  रहे  हैं
 ।
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 पत्रों ठाकुर  दास  भागंव  पीठासीन  यह  मत  है  कि  शभ्रदलील  ate  सस्ते

 इसी  तरह  उन्होंने  पश्चिमी  बंगाल  के  कुछ  को  दबाया  जाये  परन्तु  पने

 पत्रों  की  चर्चा  की  ॥  उन्होंने  उन  पत्रों  लिये  क्या  उपाय  किये  se  इन  दो  वर्षों  में

 के  नाम  नहीं  परन्तु  में  उनसे  बताना  सरे  देश  में  जहां  १०,०००  अख़बार

 चाहता  हुं  कि  कलकत्ते  के  अख़बार  जितने  केवल  ८६  मुक़दमे  चलायें  गये  यानी  एक  वर्ष

 श्रतुचासत  से
 काम  करते  हें  उतना  कोई  नहीं  में  केवल  ४३  ।  माननीय  गृह  मंत्री  ने  यह

 करता  |  गन्दे  कौर  सस्ते  अख़बार  कहां  नहीं  बताया  कि  इन  ८६  मामलों  में  से  कितने

 नहीं
 होते  ?  दुनियां के  हर  देश  में  ऐसे

 सफल  हुए  ?  दिल्ली  के  बारे  में  तो  मुझे

 अ्रखबार  होते  हैं  |  प्रजातंत्रात्मक  देशों  पता  है  कि  यहां  भ्र धि कतर  मुक़दमें  प्रसाद

 में  जनता  की  स्वतंत्रता  का  सब  से  बड़ा  अधार  ही  हुए  हैं
 ।  मुक़दमे  श्रीलता  या

 एक  स्वतंत्र  प्रेस  है  ।  इस  स्वतंत्रता  सनसनीदार  ख़बरों  को  रोकने  के  उद्देश्य

 ग
 ~

 न  कीजिये  ।  कुछ  अख़बार  तो  से  नहीं  चलाये  गये  बल्कि  इनके  पीछे

 ऐसे  होते  ही  हैं  जो  लोगों  की  बदनामी  करने
 a

 राजनीतिक  उद्देश्य  था  ।  इस  क़ानून  को

 में  मज़ा  लेते
 or ्  परन्तु  ज्यादातर  स्रखबार  किसी  are  उद्देश्य  से  काम  में  लाया  जा

 उत्तरदायित्व  कौर  अनुशासन  से  काम  रहा  है  ।  इसी  वजह  से  हम  यह  चाहते  हैं

 od  हैं  fe  इसकी  अवधि  art  नहीं  बढ़ाई  जाये  ।

 यदि  ड्राप  भ्रखबारवालॉ* के  साथ  सामान्य

 अब  आप  यह  देखिये कि  इस  क़ानून
 जनता  जैसा  व्यवहार  करना  चाहते  हें  तो

 उनके  लिये  अलग  क़ानून  या  दंड का  प्रभाव  क्या  हुआ  है  ?
 में  पूर्ण  विशवास

 के  साथ  यह  कह  सकता  हूं  कि  जहां  तक  विधान न  बनाइये  ।  ज  प्रजातंत्रात्मक

 व्यवस्था  में  निरंकुशता  से  काम  लेना  उचित भ्रहलीलता  को  रोकने  का  संबंध  है  इसका  कोई

 भी  प्रभाव नहीं  पड़ा  है  ।  या  तो  wear  नहीं है  ।  इस  विधेयक  की  इस  समय  कोई

 जरूरत नहीं  है  ।  श्राप  राजाध्यक्ष  आयोग
 अकुशल

 है  पुलिस
 ईमानदार

 नहीं  है
 की  रिपोर्ट  की  प्रतीक्षा  करें  और  इस  संदन

 कुछ  ऐसे  नीच  लोग  हें  जो  इन  सस्ते  गन्दे

 भ्रखबार  वालों  की  सहायता  करते  हें  ।  क्या
 को  उस  रिपोर्ट का  पुरी  तरह  अ्रध्ययन  करने

 दें  ताकि  वह  यह  फ़ैसला  कर  सके  कि  इस
 जिस  nate  की  आपने  निन्दा  की

 उसे  हज़ारों  रुपये  के  सरकारी  विज्ञापन
 क़ानून  की  भ्र वधि  बढ़ाना  ठीक  है  या  नहीं  ।

 ५  स०  पीठ
 नहीं  मिल  रहे  हें  ?  जब  प्राय  सोचते हैं

 कि  इस  प्रकार  के  अखबारों  को  दबाना  चाहिये
 अखिल  भारतीय  समाचारपत्र  सम्पादक

 तो  फिर  श्राप  क्यों  उन्हें  अपने  विज्ञापन

 सम्मेलन  ने  भी  अपने  एक  संकल्प  में  यह
 देते हूं  ?

 विचार  प्रकट  किया  था  कि  इस  क़ानून  की

 जहां  तक  प्रचलित  प्रकार  का  अवधि  बढ़ाने  का  कोई  झ्रौचित्य  नहीं  है  ;

 जिस  ४  को  लेकर  यह  क़ानून  बनाया

 तरह  दबाया  जाये
 ।

 कुछ
 दिन

 हुए  मुझे  गया  है  वह  वत् तें मान  क़ानूनों  से  पूरा  हो  ही

 में  माननीय  मंत्री  जी  से  निवेदन अ्रखिल  भारतीय  समाचार-पत्र  सम्पादक  जाता है  ।

 सम्मेलन  के  प्रधान  से  मिलने  का  करना  चाहता  हूं  कि  जब  तक  यह  न

 मिला  ।  उन्होंने  मुझे  यह  श्रीनिवासन  feat  समझें  कि  देश  की  सुरक्षा  को  कोई  खतरा

 कि  संगठित  समाचार  पत्रों  का  निश्चय  ही  तब  तक  इस  असाधारण  कानून  को  लागू
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 एन०  सी०

 न
 यदि  श्राप  लोगों  को  भ्रनुचित  रूप

 से
 दबायेंगे  तो  उनमें  घृणा  उत्पन्न  हो  जायेगी  अधिनियम  की  कालावधि  बढ़ाई  जा  रही

 झर  घृणा  से  स्थायी  सरकार  के  लिये  खतरा  है  ।  इससे  समाचारपत्रों की  स्वतंत्रता  पर

 उत्पन्न हो  जायेगा  ।  इस  क़ानून के  द्वारा  नियंत्रण  जाता है  ।  अतः  यह

 बाप एक  ऐसा  वातावरण उत्पन्न  कर  रहे  हैं  wad  प्रतिबंधात्मक विधेयक  है  ।  गृह

 मंत्री  को  इस  का  विशद  विवेचन  करना जिसमें  प्रजातंत्रात्मक  व्यवस्था  का  सुचारु

 रूप  से  संचालन  नहीं  हो  सकता  |  चाहिये  कि  इस  अधिनियम  को  क्यों  पुनः

 अधिनियमित किया  जाए  ।  जब  कभी  गृह
 जेसा  जस्टिस  मुकर्जी  ने  रिपोर्ट

 में  कहा  प्रेस  की  बुराइयों  को  दूर  करने
 मंत्री  से  seat  किया  जाता  है  वे  भोले

 अनजान  बनकर  कह  देते  हे ंकि  हम
 के  लिये  एक  प्रेस  परिषद्  की  स्थापना  होनी

 कुछ  ते  तु  च्
 चाहिए  जिसमें  समाचार  पत्र  श्रम  जीवी

 पत्रकार  संघ  afar  भारतीय  विधिजीवी  करेंगे  कि  इस  विधेयक  का  मूल्य  क्या  है  ।

 संघ  तथा  चिकित्सक  संघ  शादी
 गत  सिर  में  सरकार  ने  इस  विधेयक  को

 के  प्रतिनिधि हों  ।  इस  प्रकार की  परिषद्
 उच्चतम  प्राथमिकता नहीं  दी  थी  ।  इस

 समाचार-पत्रों की  भ्रइ्लीलता  को  हमेशा  के
 लिए  सदस्यों  ने  यह  समझ  लिया  था  कि  यह

 लिये  टूर  कर  सकतीहै  ।  में  यह  नहीं  चाहता
 अ्रधिनियम समाप्त  हो  जायेगा

 कि  mary  अखबार  वालों  को  बेरोक-टोक

 ऐसा  gar  fa  एक  अध्यादेश  द्वारा  उस  समाप्त
 पूरी  स्वतंत्रता  दे  परन्तु  श्राप  उनकी

 होने  वाले  भ्र धि नियम  की  कालावधि  बढ़ा
 स्वतंत्रता  को  उचित  रूप  से  नियमित  करें  ।

 सामान्य  क़ानूनों के  अन्तर्गत  आपको  बहुत
 दी  गई  |  अरब  गृह  मंत्री  को  यह  बताना

 चाहिये  कि  अध्यादेश  के  लागू  करने  के  कि
 कुछ  अ्रधिकार  हें  इस  क़ानून  को  लागू

 कितने  मामले  चलाये  गये  हैं  ।  गृह  मंत्री का
 करने  की  कोई  नहीं  है  समाचारपत्रों की  स्वतन्त्रता  के  प्रति  प्रेम

 डा०  कृष्णा स्वामी :  में  इसਂ  विधेयक  का  प्रकट  करना  साथ  ही  इस  प्रकार  का

 सवेरा  विरोध  के  लिए  खड़ा  gar  बरताव  करना  ठीक  नहीं  है  ।

 हूं
 ।

 सार्वजनिक  स्वतन्त्रता  को  बढ़ावा  देने
 सर्वे  प्रथम  जब  यह  विधान  2EY2  में

 ह
 की  इच्छा  वाले  सब  लोग  इस  से  घृणा  करते

 |  संसद्  में  प्रस्तुत  किया  गया  तो  va  वाद

 विवाद  में  स्वतन्त्रताद्नों की  रक्षा  के  लिए

 मुझे  पूर  विश्वास है  कि  इस
 विधेयक

 एक  साहसपूर्ण  क  gat  ।  va  संघर्ष

 को  कारण  पुरःस्थापित किया  गया  के  चार  बड़े  साहसी  नेता  डा०  प्रसाद

 है  ।  गृह  मंत्री  ने  भी  सरकार के  उद्देश्यों  डा०  लक्ष्मी  कांत  लाला  दे दा बन्धु

 और  प्रयोजनों  का  उल्लेख  नहीं  किया  |
 गुप्त  शर  श्राप  थे

 |
 को  अब

 भी

 में  ने  पहले  भी  विधेयक  पर  विचार  करने  के  हमारा  समर्थन  करना  चाहिये  ।

 प्रति  आक्षेप  किया  था  कि  यह  विधेयक

 विरुद्ध  हैं  ।  जब  तक  किसी  विधेयक के  श्री  राजगोपालाचारी ने  बहुत

 प्रवर्तन  के  संबंध  में  मान्य  प्रमाण  न  हों  उसे  असाधारण  तके  प्रस्तुत  किया  था  कि  यह

 अधिनियम  लागू  नहीं  किया  जायेगा  ।
 जारी  कैसे  रखा  जा  सकता  है  ?
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 मेरा  विचार  है  कि  वर्तमान  गृह  मंत्री  इस  प्रकार  ही  स्पष्ट  किया  न  ही  यह  बताया

 का  ah  नहीं  देंगे  है  कि  उपयुक्त  प्रतिबंध  लगाने  के  लिए  क्या

 साधन  अपनाये  जायेंगे  ।

 माननीय  मंत्री  को  हमारे  प्रश्नों  का

 उत्तर  देनाਂ  चाहिये  ।  बतायें कि  यह  विधान  मंडल  का  यह  ज  प्रथम

 भ्रापत्तिजनक  अधिनियम  जारी  रखने  की  उत्तरदायित्व  है  कि  वह  प्रतिबंधों  की

 क्या  झ्रावव्यकता है  ?  उन्होंने  ऐसे  कौन  उपयुक्तता को  देखे  ।  इस
 केवल

 से  मामले  देखे  हैं  जिन  से  इस  की  कालावधि  संवैधानिक  दृष्टि  से  विधेयक  की  जांच  करने

 बढ़ाने की  श्रावश्यकता  पैदा  हो  गई  है
 ?

 से  हमारा  दायित्व  पूर्ण  नहीं  हो  जाता
 ।

 हमें

 इस  समय  की  साधारण  परिस्थितियों में  इसे  विषयਂ  की  परिभाषा  की

 जारी  रखने की  क्या  आवश्यकता है  ?  इस  से
 पूर्ण  जांच  करनी  पड़ेगी  ।  इस  विशाल  परिभाषा

 मूलभूत  महत्व  के प्रइन  पैदा  होते  हैं  ।  यही  के  श्रन्तरगंत  अभिव्यक्ति का  सारा  क्षेत्र

 दृष्टिकोण  भ्रधिकांश सदस्यों  mm  है  चाहे  जाता है  ।  भ्रापत्तिजनक विषय  की

 ee  किसी  भी  पक्ष  के  हों  ।
 कुछ  मदों  में  यह  कहा  गया  है  कि

 खाद्यान्न  के  वितरण  संभरण  शादी
 PEXQ  के  वाद  विवाद  में  श्राप  ने  ही

 में  बाधा  सशस्त्र  सेना के  किसी
 माननीय  सदस्यों  की  भावनाओं  का  सार

 प्रस्तुत  करते  हुए  कहा  था  कि  यदि  यह  विधेयक
 व्यक्ति को  फुसलाना  ate  भारत  के  लोगों

 के  विभिन्न  वर्गों  में  बैर  उत्पन्न  करना  इत्यादि
 विधि  बन  गया  तो  यह  समाचारपत्रों की

 आपत्तिजनक विषय  हें  ।  इस  प्रकार  यह
 स्वतन्त्रताश्नों का  नाश  कर  देगा

 वह  वक्तव्य  भी  उतना  ही  सत्य  है  |

 की  स्वतन्त्रता  दोनों  पर  लागू  होता  है
 ।

 हम  लोकतन्त्रात्मक राज्य  में  लोकतन्त्रात्मक

 गृह  मंत्री  से  यह  करते  थे  कि  वह  एक  माननीय मंत्री  भली  जानते

 श्वेत  पत्र  जारी  करेंगे  जिस  में  इस  अधिनियम
 हैं  कि  यदि  कोई  विषय  गलती  से  प्रकाशित

 की  अवधि  बढ़ाने  के  कारण  दिये  जायेंग े।

 परन्तु  उन  में  इस  सदन  की  भावनाओं  के  प्रति
 हो  जाए  तो  भी  समाचारपत्र अपनी  सद्भावना

 दिखा  कर  नहीं  पा  सकता  |  तब
 शिष्टाचार  नहीं  है  ।

 प्रेस  को  दंड  विधान  अधीन  रक्षण  से  क्यों

 आपत्तिजनक प्रादेशिक  रूप  से  भले  ही  यह  विधेयक  वंचित  किया  जा  रहा  है  ?

 संविधान  के  विरुद्ध  न  परन्तु  यदि  श्राप  विषय  का  ate  fas करें  तो  किसी

 अ्रपराध  के  लिए  उत्तेजना  देने  की  बात  at विषयਂ  की  विस्तृत  परिभाषा

 को  लें  तो  यह  संविधान  का  उल्लंघन  ही  है  ।  समझ  में  है  परन्तु  प्रोत्साहन  का  अभिप्राय

 श्राप  कहू  सकते  हें  कि  भ्रहिसात्मक कार्यों  का  तो  किसी  ऐसे  व्यक्ति  का  अनुमोदन करना

 प्रोत्साहन दबाना  चाहिये  भी  है  जो  पहले  ही  किसी  भ्रपराध  की  इच्छा

 संविधान  के  अनुच्छेद  oa  के  अधीन  रखता  हो  ।  saree  झ्र भि योगों

 से  कैसे  रक्षा  हो  सकती  है  ?  भले ही  राज्य यह  नियंत्रण  उपयुक्त  प्रतिबंधों  द्वारा  किया

 चाहिये  ।  इस  का  निर्णय  सरकारों  ने  Baran  अभियोग  न  चलाए

 संसद्  राजनैतिक  परिस्थितियों  कौर  विधेयक  हों  परन्तु  इस  से  सरकार  को  समाचारपत्रों

 में  भेदभाव  करने  का  भ्र वसर  मिल  जाता  है  । के
 उद्देश्य  के  आधार  पर  कर  सकती  है  ।

 परन्तु  गृह  इस  उपबंध  के
 48YP8D.  मंत्री

 ने  न  तो  इन  परिस्थितियों  को
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 सरकार  को  पक्षपात  का  खेल  खेलने  के  लिए  पत्रकारों  के  लिए  एक  प्रच्छा  वातावरण

 खुला  क्षेत्र  मिल  जाता  है  ।  मंत्री  ने  इस  बनाया जा  है  ।

 उपबंध  के  विस्तार  का  कोई  कारण  नहीं
 मेरे  माननीय  मित्र  ने  पत्रकारों के

 दें  विस्तृत  विधानों के  प्रेमी  बन  गये  हैं  भला  प्रबंधक

 क्योंकि  वे  समझते  टें  कि  इन्हें  सुगमता  से
 परिषद् की  बात  कही  है  ।

 सम्पादक  पत्रकारिता  नैतिक  नियमों
 करवाया  जा  सकता  है  ।  इस  से

 के  सम्बन्ध  में  क्या  जानते  हें  ?  व्यावसायिक

 उन्हें  सभा  की  जांच  के  लिये  मूल  झ्र धि नियम

 प्रस्तुत नहीं  करना  पड़ता  है
 ।  उनका यह

 सदाचार  सम्बन्धी  परिषद्  सरकारी

 में  सफल  नहीं  रह  सकता  है  ।  राज की  कठिन
 we  देना  कि  यदि  art  संतुष्ट  नहीं  तो  मुझे

 परिस्थितियों में  हमें  अधिक  स्वतन्त्र  प्रेस
 mw  से  हटा  दीजिए  अन्यथा  विधेयक  को

 पारित  ठीक  नहीं  ।
 की  आवश्यकता है  ।

 ae  माननीय  मित्र  ने  बताया  है  कि

 प्रेस  अधिनियम
 देशी  भाषाओं  के  पत्र  किस  स्वतन्त्रता  से

 की  अन्य  धाराओं  को  लीजिये  i  उन  के
 व्यक्तित्वों पर  आक्षेप  करते  हें  ।  परन्तु

 अनुसार  दण्ड  का  अभिप्राय  सख्त  दण्ड  है
 ।  न्य  पत्र  उन  का  विरोध  भी  तो  कर  सकते

 इस  से  तो  सच्चे  पत्रकार  ठीक  ही  यह  ऐश  wait  wil  श्री  चटर्जी  नें  बताया  है  कि

 करेंगें  कि  वे  निरन्तर  भय  की  स्थिति  में  रह  कुछ  प्राधिकारी  गुप्त  रूप  से  अनुत्तरदायी

 रहे  हैं
 ।  यह  अ्रधिनियम  स्वतन्त्र  पत्रकारों  पत्रकारों  को  बातें  बता  देते  हें  जब

 पर  ही  करता  जो  प्राधिकारियों  यह  बातें  छप  जातीं  हें  तो  उनको  अपने

 के  रोष  अथवा  प्रसन्नता की  परवाह  नहीं  । किये पर  द  होता है  सरकारी  क्षेत्र

 करते  ।  यह  कहने  पर  भी  कि  उन्होंने जो  की  नैतिकता  में  भी  तो  सुधार  की  अ्रावस्यकता

 लेख  प्रकाशित  किया  है  वह  सत्य  पर  भ्राधारित  है  ।

 है  वह  नहीं बच  सकते
 ।

 इस  पर  माननीय

 मेरा  सुझाव  है  कि  waaay  प्रतिबंधों
 मंत्री  शर  उनके  मित्रों  का  यह  कहना  कि  वे

 उत्तरदायी  प्रेस  का  निर्माण  कर  रहे  हैं  कितना
 को  हटा  कर  प्रेस  को  स्वतन्त्र  कर  देना  चाहिय े।

 पत्रकारों द्वारा  नैतिकता बड़ा  मजाक  है  ।

 के  विकास  और  प्रगति  के  लिए  उचित
 अथवा  शिष्टाचार  की  सीमा  का  उल्लंघन  करने

 की  झ्र वस् था में  उन  विरुद्ध  कार्यवाही
 वरण  बन  सकता  है  ।  यदि  माननीय  मंत्री

 विषयਂ  के  क्षेत्र को  सीमित
 करने  के  लिये  वर्तमान  दण्ड  विधान  में  पर्याप्त

 उपबंध हैं  ।
 न  कर  केवल  दण्ड  को  ही  हल्का  करने  का

 उपबन्ध  करते  तो  हमें  कुछ  संतोष

 होता  ।
 माननीय  मंत्री  ने  तथा  कथित  अ्रइलील

 साहित्य  के  कुछ  अंश  पढ़  कर  सुनाये  हैं  ।
 महोदय  पीठासीन  हुए )

 यदि  ऐसा  साहित्य  शिष्टाचार  श्र

 नैतिकता  के  नियमों  का  उल्लंघन  करता  है  में  समझता  हूं  कि  दण्ड  जितना  ही

 तो  उन  लेखकों  पर  दण्ड  विधान  लागू  किया

 जा  सकता  है  ।  साथ  ही  जनता  में  एक
 ज

 के
 लिये  अच्छा  माननीय  गृह-कार्य  मंत्री  ने

 रचनात्मक  विचारधरा  उत्पन्न  करने  ्  कहा कि  हमें  चाहिये  कि  इस  देश  में  एक
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 दार  प्रेस  स्थापित  करें  परन्तु  ऐसा  करने  के  कल  सदन  की  बैठक  १  म०  To  से  ७

 लिये  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  बया  म०  पृ०
 तक  रहेगी  परसों

 ऐसे  अ्रधिनियम  पास  करने  से  हमारा  प्रेस  वार  को  १  म०  प०  से  ७.३० म०  प०  तक  ।

 अधिक  जिम्मेदार बन  सकता  है  ?  इस  शनिवार को  १  बजे  से  ५  बजे  तक  बैठक

 नियम  की  अवधि  बढ़ाने  की  भ्रावश्यकता  होगी  और  फिर  एक  घंटे  के  लिये  सभा

 प्रमाणित  करने  का  कोई  साक्ष्य  नहीं  है  ।
 frat  होगी  att  ६  बजे  से

 ७
 बजे  तक

 केवल  मात्र  साक्ष्य  यह  है  कि  प्रेस  झ्रायोग  बैठक  होगी
 ।

 में  भ्रनुमान लगाता  हूं  कि  सभा

 बनाया  गया  है  जो  इस  मामले  में  जांच  करेगा  ।  समिति  की  सिफ़ारिशों  को  स्वीकार  कर

 श्र  इस  जांच  के  परिणाम  जान  कर  माननीय  रही है  ।

 मंत्री  इस  बात  का  निश्चय  करेंगे  कि  यह

 नियम  जारी  रहना  चाहिये  या  नहीं  ।  क्या
 a (xa  भ्रापतक्तिजनक  विषय

 संशोधन  विधेयक
 माननीय  गृह-मंत्री  सदन  में  यह  श्राइवासन

 दे  सकते  हें  कि  यदि  ara  इस  अधिनियम को
 att

 बैंक
 रमन  :  दूसरे पक्ष  से  तीन

 समाप्त  करने  की  सिपारिश  करे  तो  वह  ऐसे  जोरदार  भाषण  दिये  गये  हें  जिनके

 कूले  में  मेरा  भाषण  कुछ  भी  नहीं  होगा  ।
 इसका  निरसन  करने  के  लिये  एक  विधेयक

 प्रस्तुत  करेंगे  ?  वह  सिर  तो  हिला  रहे  हें  परन्तु
 उन्होंने  जो  विन्दु  उठायें  हें  में  उनका  उत्तर

 में  नहीं  समझता fe  वह  यह  श्राइवासन
 देने  का  करूंगा  |

 पहली  बात  यह  कही  गई  है  कि  यह  सदन देने को  तैयार  हैं  ।  में  समझता हुं  कि  प्रेस

 को  शरीक  स्वतन्त्रता जानी  चाहिये
 इस  विधेयक  को  पारित  करने  के  सक्षम  नहीं

 परन्तु  १९५१  में  यह  प्रभावी  gar  श्र ताकि  हमारे  लोक  तन्त्र  में  यह  आगे  बढ़  सके  ।

 तब  से  किसी  ने  न्यायालयों  में  इस  अधिनियम
 हमारे  पत्रकारों  में  तभी  लोक  सेवा  की  भावना

 श्री  सकती  है  जब  हम  उनके  लिये  एक  उचित  के  प्रति  विरोध  नहीं  किया  है
 ।  इससे यह

 बात  स्पष्ट  है  कि  यह  संविधान  की  भाषा  तथा
 वातावरण  सुनिश्चित  करें  कौर ज़ब  उनको

 हर  समय  यह  डर  न  रहे  कि  उन  पर  कहीं
 भावना के  प्रनुक्र चक [्  है  ।

 अभियोग न  चलाया  जाये  ।  ठाकुर  दास  भागने  पीठासीन

 श्री  मन्थनी  ने  ग्रा पत्ति  जनक  विषय  )

 सदन  का  कार्यक्रम  १९५१  की  धारा  ३  के  कुछ

 अध्यक्ष  महोदय  :  में  सदन  को  बताना
 दादों पर  झ्रापत्ति  की  ।  यदि यह  मान  भी

 चाहता  हूं  कि  कार्येमंत्रणा समिति  ने  लिया  जाये  कि  कुछ  दाऊद  अनुचित  हैं  फिर  भी

 न्यायालय यह  निर्णय  नहीं  दे  सकता कि  सारा
 विचार  करके  क्या  निर्णय  किया  है  ।  सदन

 की  बैठकों की  अवधि  बढ़ाने  का  प्रस्ताव
 अ्रघिनियम  शक्ति  परस्तार  है  ।  इस  लिये

 है  |  यह  इस  लिये  किया  गया  है  कि  हम
 श्री  मन्थनी  तथा  श्री  चटर्जी  द्वारी  उठाया

 गया  विन्दु  कि  यह  सदन  इस  विधेयक  को निक्षेप  स्थानान्तरण विधेयक

 को  निपटा लें  ।  क्योंकि  यह  सब  कुछ  १३
 पारित करने  में  संविधान  द्वारा  निश्चित  सीमा

 मई  की  शाम  से  पहले  पारित  कियाਂ  जाना  से  बाहर  सिद्ध  नहीं  होता ।

 प्रावश्यक  सदन  की  बैठक  का  समय  इस  श्री  वल्लाथरास  ने  कहा  कि  बोले  गये

 प्रकार  होगा :
 शब्द  लिखे  गये  शब्दों  से  भी  अधिक
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 कारक हो  सकते  हें  इस  लिये  कथित  का  अधिकार  प्राप्त  है  वहां  साथ  ही  कुछ

 शब्द  के  लिये  लिखित  शब्द  से  भी  अ्रधिक  नैतिक  सिद्धांत  भी  हें  जिनकाਂ  पालन  करना

 सख्त  दण्ड  दिया  जाना  चाहिये  ।  इस  विन्दु  maa है  ।  संयुक्त  राष्ट  के  आयोग ने

 का  उत्तर  देने  में  कोई  विशेष
 तक

 तो  देना  भी  अपने  प्रतिवेदन  में  प्रेस  पर  कुछ  प्राप्यक

 ही  नहीं है  ।  यह  तो  स्पष्ट  ही  है  कि  एक  प्रतिबन्ध  लगाने  के  सम्बन्ध  में  कहा  है  कि

 far  भाषण  केवल  उपस्थित  व्यक्तियों  स्वातन्त्र्य  के  साथ  प्रेस  के  कुछ  उत्तरदायित्व

 द्वारा  सुना  जाता  है  कौर  लिखित  भाषण  भी  होते  इस  लिये  दूसरों  के  भ्र धि कार

 संसार  का  कोई  भी  व्यक्ति  पढ़  सकता  है  ।  तथा  मान  कौर  राष्ट्र  की  सुरक्षा  के  हित  में

 जो  शब्द  केवल  बोले  जाय  वह  तो  मौजद  अपराध  तथा  आतंक  के  निवारण  अथवा

 लोक-स्वास्थ्य  तथा  नैतिकता के  संरक्षण नहीं  परन्तु  एक  लिखित  विषय  सदा

 के  लिये  अभिलिखित रहता  है  ।  तीसरी  के  लिये  इस  स्वातन्त्र्य को  सीमित  किया  जाना

 बात  यह  है  कि  are  की  स्मरण-दफ़्ती इतनी  चाहिये  ।  यह  सीमायें  विधान  में  स्पष्ट  तथा

 प्रबल  नहीं  कि  कोई  बात  सुन  कर  सदा  के  लिये  परिभाषित  होनी  चाहियें  कौर  इन  को

 याद  रहे  ।  इसके  विपरीत  लिखित  विषय  तो  विधि  अनसार  ही  लाग  किया  जाना  चाहिये  |

 सदा  ही  सामने  रहता  है  ।  इस  लिये यह  प्रेस  अधिनियम

 वद यकता  पड़ी  है  कि  मौखिक  शब्दों  को  छोड़  का  भी  यही  उद्देश्य है  ।

 कर  लिखित  विषयों  के  सम्बन्ध  में  एक

 भिन्न  विधान  बनाया  जाये  ।  यही  बात
 जब  यह  बात  मानी  जाय  कि  स्वातन्त्र्य

 के  साथ  कुछ  गतंव्य  तथा  उत्तरदायित्व  भी
 युक्त  राष्ट्र  संघ  द्वारा  स्थापित  सुचना  की

 स्वतंत्रता  सम्बन्धी  उपायोग  ने  wad  प्रति
 होते  फिर  हम  यह  देख  नन सकेत  हें  कि  हमारे

 अधिनियम  की  धारा  2  में  कुछ  अत्यधिक
 वेदन  में  भी  कही  है  ।  इस  उपायोग  ने  कहा

 प्रतिबन्ध रखे  गये  हं  या  मही ं।  सूचना
 है  कि  सड़क  पर  चार  व्यक्तियों  के  प्रति

 qt  शब्द  कहने  के  After  कौर  समाचार
 स्वातन्त्र्य  सम्बन्धी  प्रतिवेदक  ने  विभिन्न

 रेडियों  अथवा  टेलिविजन  केन्द्र  खोलने  देशों  की  विधियों  का  परीक्षण  किया  कौर

 भारत  के  इस  अधिनियम की  केवल  एक
 के  भ्र धि कार  में  बहुत  अन्तर  है  ।  इस  लिये

 कोई  भी  चीज़  लिखने  छपाने  तथा  प्रकाशित
 बात  पर  शभ्रालोचना की  ।  उसने कहा  है  कि

 REX  के  प्रेस  प्रीमियम  में
 करने  की  जो  स्वतंत्रता  है  उस  पर  कुछ  न

 कुछ  नियंत्रण  रखना  आवश्यक है  ।
 विषयਂ  की  परिभाषा  अधिक  विस्तृत  है

 इस  के  ी प्रन्तगत  कोई  चिन्ह

 एक  कौर  बात  जो  कही  गई  है  वह  यह  अथवा  प्रकाशन  जो  भारतਂ  की  जनता

 है  कि  यह  विधान  इतना  विस्तृत  है  कि  इससे  के  विभिन्न  वर्गों  के  बीच  waar  waar  वैर
 री

 भारत  की  जनता  को  भ्रभिव्यक्ति-स्वातन्त्र्य
 पैदा  करें  भी  रखे  गये  हैं  ।  यही  बात  भारत

 के  मताधिकार  से  वंचित  रखा  जायेगा  |  ने  अधिकांश  देशों  में  रखे  गये  प्रतिबन्ध

 डा०  कृष्ण स्वामी ने  कहा  fe  परिभाषायें
 की  wat  के  इलावा  रखी  है  ।  कौर यह  इस

 करती  विस्तृत  यह  तो  मानी  हुई  बात  है  लिये  कि  यहां  सम्प्रदायों  के  बीच  शत्रुता

 कि  भभिव्यक्ति-स्वातन्तश्य की  भी  सीमा  होती  अ्रथवा  बर  पदा  न  हो  जाये  कौर  भारत  जैसे

 एक  समय  समाज  में  स्वातन्त्र्य  सर्वथा
 देश  कै  लिये  यह  उपबन्ध  रखनाਂ  झ्रावव्यक

 सीमारहित नहीं  हो  सकता  ।  जहां  प्रकाशन  है  ।  इस  प्रतिवेदक ने  च  चलकर  कहा
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 है  कि  स्वातन्त्र्य  की  वास्तविक  सीमा  इस  पर  लाने  का  एक  ही  ढंग  है  कौर  वह  यह  कि

 बात  पर  निसार  होगी  कि  इस  प्रकार  के  उन्हें  ऐसे  दलील  विषय  प्रकाशित  करने  के

 धानों  की  कसे  व्याख्या  की  जाती  है  कौर  साधनों  से  वंचित  किया  जाये  |

 किस  रूप  में  इसका  न्र वतन  किया  जाता  है  ।

 हमारे  देश  में  भी  शक्ति  का  दुरुपयोग  नहीं
 में  यह  दिखाने  का  प्रयत्न  कर  रहा  था

 किया  गया  है  ।  यदि  गया  होता  तो
 कि  किस  प्रकार  के  कितने  ऐसे  मामले

 होते  हैं  जिनके  सम्बन्ध  में  हमें  कार्यवाही  करनी इस  विधान  का  विरोध  करने  वाले  सदस्यों

 नें  ऐसे  मामलों  का  उद्धरण  दिया  होता  ।
 पड़ती है  ।  प्रेस  का  तो  जनता  पर  इतना

 प्रभाव  है  कि  सरकार  इस  के  सम्बन्ध  में

 मेरे  पास  सारे  राज्यों  के  प्राकड़  तो  नहीं  विद्वेष  विधान  रखने  पर  मजबूर  है  ।  इस

 हैं  परन्तु  मुझे  मद्रास  राज्य  के  बारे में  पूरी  अ्रधिनियम  का  अभिप्राय  भ्र परा धी को  पहली

 जानकारी  है  ।
 वहां  १९५३  तक  बार  केवल  चेतावनी देना  है  ।  दण्ड तो  बाद

 १४  मामलों  में  इस  भ्र धि नियम  के  भ्रन्तर्गत  में  दिया  जाता है  ।  यदि  यह  एक  दण्ड  विधान

 अभियोग  चलाया  गया  ।  १३  मामलों  में  होता  तो  किसी  भी  व्यक्ति  को  अधिनियम

 at  शभ्रइलील  विषय  प्रकाशित  किये  जाने  की  धारा  ३  का  उल्लंघन करने  पर  सीधे  ही

 का  अपराध  शौर  एक  मामले  में  कौर  दण्ड  दिया  जाता  ।  जब  कोई  मामला पहली

 कोई  बात  थी  ।  नामक  एक  बार  न्यायालय  के  सामने  कराता  है  तो  यदि

 समाचार  पत्र  के  बारे  में  सरकार  ने  २,०००  न्यायालय  यह  निर्णय  दे  कि  acca  हुमा

 रुपये  की  प्रतिभूति की  मांग  की  परन्तु  है  तो  प्रतिभूति  ली  जाती  है
 ।

 केवल  दूसरी
 न्यायाधीश

 )
 नें  केवल  ३००  बार  भ्रपराध  करने  पर  दण्ड  दिया  जाता

 रुपये  की  प्रतिभूति  का  श्रादेश  दिया  ।  यह  है  ।

 घटना  Rex A BE a में  हुई  थी  ।  इस  लिये
 ६  Ho  Yo

 यदि  १४  मामलों  में  से  १३  में  अपराध  यह

 था  कि  दलील विषय  प्रकाशित किये  गये  एक  कौर  तर्क  यह  दिया  गया  है  कि

 तो  यह  स्पष्ट  ही  है  कि  अधिनियम का  भिन्न  प्रेस  ऐसोशियेशनों  तथा  पत्रकारों

 दुरुपयोग नहीं  किया  गया  है  ।  अत: यह कहना यह  कहना  को  स्वयं  ही  कुछ  नैतिकता  के  नियम  बनाने

 कि  राजनैतिक  से  इस  अधिनियम  चाहिये  सरकार  को  भ्रमित  हस्तक्षेप

 का  अनुचित  उपयोग  किया  जाता  गलत  नहीं  करना  चाहिये  ।  में  को  यह  बताना

 बात है  ।  कौर  यह  भी  गलत  है  कि  इस  ate  चाहता हूं  कि  सूचना  स्वातन्त्र्य  सम्बन्धी

 नियम  का  दुरुपयोग  करके  मंत्रियों  की  उपायोग भ्रन्तर्राष्ट्रीय  नैतिकता  नियम

 सोचना  का  दमन  किया  जा  रहा  है  ।  इस  बनाने  के  उद्देश्य  से  संसार  भर  की  विभिन्न

 प्रकार  कई  भ्र दलील  पत्रिकाओं  के  विरुद्ध  yoo  पत्रकार  संस्थाओं  शादी को  श्रामंत्रिंत

 मद्रास  सरकार  ने  कार्यवाही की  है  ।  इन  परन्तु  केवल  ५७  से  उत्तर  प्राप्त

 सब  मामलों  में  केवल  प्रतिभूतियां ली  गई  |  रहे  प्रयास  रहा  |

 एक  मामले  में  समाचार  पत्र  के  ष्ट्रीय  स्तर  पर  इस  काम  में  हुई

 दक  को  जब  दण्ड  दिया  गया  तो  यह  पत्र  यह  are  मेरा  विचार  है  कि  प्राजकल  के  हालात

 बात  प्रकाशित  करता  रहा  कि  सम्पादक  में  पत्रकार  पंस्थाद्ों  शादी  को  कहना  कि

 वे  स्वयं  लिये  नैतिकता  के  नियम कारागार में  जेसे  कि  यह  कोई  गय  की

 बात  थी  ।  ऐसे  पत्र  पत्रिकाओं को  ठीक  रास्ते  सम्भव  नहीं
 ।
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 ज्रैंकटा

 wa  केवल  एक  मामला  बाकी  है  जिस  सकता है  ।  किसी  व्यक्ति  विशेष  के  विरुद्ध
 के

 बारे  में  में  कुछ  कहना  चाहता  हूं  ।  एक  यदि  श्रीलाल  भाषा  का  प्रयोग  किया  जाता  है

 रखा  गया  है  जिसका  उद्देश्य  सम् यगण  तो  धारा  ४९६  के  प्रधान  दंड  दिया  जा  सकता

 के  अधिकारों  ate  न्यायाधीश के  अधिकारों
 है  इस  प्रकार  अन्य  धारायें  भी  इस  कार्य  में

 को  पृथक  पृथक  रूप  से  स्पष्ट  करना  है  ।
 सहायता  करती  तो  फिर  प्रेस  को  दिये  गये

 दाण्डिक  न्याय  शास्त्र  का  एक  माना  प्  स्वातन्त्र्य को  रोकने  के  लिए  आप  यह  नया

 सिद्धांत  यह  है  कि  सभ्य गण  सिपारिदा  कर  उपबन्ध  क्यों  बना  रहे  हैं  ?  निवारक  निरोध

 सकता  है  परन्तु  न्यायाधीश  ही  निर्णय  देता  अधिनियम  की  चर्चा  करते  समय  भी  इस  बात

 है  ौर  उस  पर  सभ्य गण  की  सिपारिश  बाध्य  का  उठा  था  |  उस  समय  कहा  गया  था

 नहीं  ।  यही  बात  इस  संशोधन  द्वारा  भी  स्पष्ट  कि  इस  प्रकार  के  महत्वपूर्ण  प्रतिबन्ध  लगाने

 की  जा  रही  है  ।  इसके  प्रति  एक  ही  भ्रांति
 के  लिये  सरकार  को  भी  कुछ  मूल  भूत  अ्रधिकार

 उठाई जा  सकती  वह  यह  कि  प्रेस  दिये गये  हैं  ।  श्रनुच्छेंद १६  उपखंड  २  के

 का  प्रतिवेदन  प्राप्त  होने  तक  ag  sala
 अनुसार  सरकार  को  यह  अधिकार  मिलता  है

 |

 न
 किया  जाये  ।  सरकार  इस  बात  पर  गभ्भीर

 यदि  इन  अ्रधिकारों  का  प्रयोग  नहीं  किया  जाता

 विचार कर  सकती  है  ।  प्रेस  अ्रायोग तो सारी तो  सारी  तो  सरकार का  यह  अधिकार  समाप्त  हो

 बातों  के  बार  में  जांच  कर  रहा  है  ।  इस  लिये
 जाता है  ।  उसी  दृष्टि से  यह  उपबन्ध सदन  में

 भ्रच्छा  यही  है  कि  जब  तक  प्रयोग  का
 प्रस्तुत  है  ।  हमें  यह  देखना  है  कि  कया  इस  प्रकार

 बदन  प्राप्त  न  हो  तब  तक  विधि  में  कोई  प्रेस के  स्वातन्त्र्य को  कम  करना  है  ?  पत्रकार

 संशोधन न  किया  जाये
 व्यवसाय  अ्रपनाने  से  ga  निश्चित  योग्यता

 श्री  यू०  एम०  त्रिवेदी
 :

 हालांकि  बहुत
 सम्बन्धी कोई  प्रतिबन्ध  सरकार ने  नहीं  लगाया

 से  वक्ताओं  ने  इस  भ्र धि नियम विभिन्न
 है  ।  योग्यता  सम्बन्धी  प्रतिबन्ध--कि इस

 व्यवसाय को  से  पुर्व  द्रमुक  इक
 बातों  के  बारे  में  कहा  है  किन्तु  इसे  प्रस्तुत

 करने  के  संवैधानिक  औचित्य  अथवा  संविधि
 परीक्षा  पास  होना  चाहिए--यदि श्राप  कोई

 लगाते  हें  तो  यह  प्रतिबन्ध  उचित  प्रतिबन्ध
 पुस्तक  में  इस  अधिनियम  को  जारी  रखने  के

 होगा  |  किन्तु  श्राप  उन  व्यक्तियों  को  दंड  न  दें
 बारे  में  किसी  ने  कुछ  भी  नहीं  कहा  है  ।  संविधान

 के  अनुच्छेद १९  में  कहा  गया  है  कि  सब
 जो  इस  व्यवसाय  में  जन  देश  सेवा

 तथा  तथ्यों  का  सच्चा  चित्रण  कौर नागरिकों  को  वाक्-स्वातन्त्र्य ्  श्र
 तथ्यों  जनता  के  सामने  स्पष्ट  रखना

 व्यक्ति-स्वातंत्रय का  झ्र धि कार  होगा  ।  यदि

 कोई  वकील  भ्रनुच्छेद  १९  उपखंड  २  का
 चाहते हैं  ताकि  जनता  उन  से  हो

 भ्रध्ययन करे  तो  उसे  पता  चलेगा कि  इस
 उन  से  शिक्षित  हो  जाय  ।  बहुत  से  पत्रकार

 उपखंड  में  जिन  प्रतिबन्धों का  निर्देश है  वे
 बड़ी  मुश्किल  से  अपना  खर्चा  चला  रहे  हें  यदि

 सभी  भारतीय  दंड-संहिता  में  निहित हें
 अराज  कुछ  भी  कार्यवाही  की  जाती  है  तो  वह

 कार्यवाही  उन  निर्देश  व्यक्तियों  के  विरुद्ध
 यह  विधि  tare  सी  प्रतीत  होती  है  ।  श्रीलाल

 भाषा  के  दलील  साहित्य  के  प्रदान
 होगी  जिन्हें  भरपेट  भोजन  भी  नहीं  मिलता  ।

 अ्रथवा  wea  सामग्रियों  के  प्रकाशन  के
 रत  इस  विधान  को  स्थायी  बनाने  से  पू

 लिए  at  भारतीय-दंड-संहिता की  धारा  सरकार  की  इस  पर  विचार  करना  चाहिए  ।

 ९६२  अथवा २९३  के  अधीन दंड  दिया  जा  मेरा  निवेदन  है  कि  पत्रकार  व्यवसाय  प्रारम्भ
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 करने  से  ऐसा  कोई  प्रतिबन्ध  नहीं  है  कि  वह  धन  की  उपेक्षा  कर  के

 मनुष्य  इतना  पढ़ा  लिखा  हो
 ।

 इस  व्यवसाय  सच्चाई  एवं  सन्मान  का  उच्चतम  स्तर  बनाया

 के  लिए  कोई  उचित  ढंग  नहीं  हैं  ।  शिक्षा  है  एवं  ही  उस  की  रक्षा  की  है  ।  पश्चिम

 सम्बन्धी  प्रतिबन्ध  लगाना  तो  उचित  है  किन्तु  के  प्रेसों  की  अपेक्षा  हमारे  यहां  का  प्रेस  मात्रा

 दंड-सम्बन्धी प्रतिबन्ध  लगाना  उचित  नहीं  है  एवं  गुणों  क्रि  दृष्टि  से  भी  बहुत  उच्चतर है  ।

 माननीय  गृह-कार्य  मंत्री  ने  कहा  है  कि  न्यायालय  सन्  १८३०  का  भी  एक  जमाना  वह  ज़माना

 में  सत्र-न्यायाधीश इन  मुकदमों  का  निर्णय  था  जब  कि  श्री  मोतीलाल  सरीखे  व्यक्ति  के

 करते  हैं  वहां  जूरी  wa  मत  प्रकट  भाषण की  सुचना  प्रकाशित करने  पर

 करते  हैं  दंड  प्रक्रिया  संहिता  की  धारा  दकों  को  जेल  हो  सकती  थी  ।  सैय्यद  अबदुल्ला

 ३०१४५ के  प्रधान  उच्च  न्यायालय के  न्यायाधीश  बरेलवी को  भी  इसी  प्रकार  की  सूचना  प्रकाशित

 जूरी के  सर्वसम्मति  वाले  निर्णय को  मानने  करने  पर  जेल  जाना  पड़ा  था  ।  इस  प्रकार

 के  लिए  बाध्य हैं  ।  किन्तु  सर्वशक्तिमान  सम्पादकों  को  यातनाएं  उठानी  पड़ी  थीं  ।

 सत्र-न्यायाधीश के  लिए  यह  श्राव्य  नहीं  है  PEN  के  विधेयक  को  प्रस्तुत  करते  समय  हमें

 कि  वह  जूरी के  निर्णय को  माने  ।  ऐसे  बताया गया  था  fe  यह  केवल  दो  वर्ष  के

 धीश के  यहां  इन  के  मुकदमों की  सुनवाई  लिए है  ।  किन्तु  ate  दो  वर्षों  के  बढ़ाने
 के

 लिए

 होनी है  ।  यदि  यह  उपबन्ध  होता  कि  जूरियों  अराज हम  से  कहा  जा  रहा है  क्योंकि  प्रेस

 आयोग  wal  तक  इस  मामले की  जांच  कर के  बहुमत  वाले  fata  waar  सरल-सम्मति

 वाले  निर्णय  को  मानने  के  लिक  सत्र-न्यायाधीश  रहा है  ।

 को  बाध्य  होना  पड़ेगा  तो  उस  से  इन  बेचारे
 यह  सच  है  कि  इस  प्रेस  प्रयोग  में

 पत्रकारों  की  कुछ  रक्षा  होती  जो  कि  wa  भी

 अपने  alert  के  लिए  लड़  रहे  हें  ।  में
 मान्य  व्यक्ति  हैं  ।  इस  ग्रा योग  के  प्रतिवेदन की

 हम  प्रतीक्षा  कर  रहे  हें  कहा  जाता  है  उन  का
 art  को  यह  बता  देना  चाहता  हं  कि  जो  कुछ

 प्रतिवेदन  वर्ष-जून  तक  तैयार  होगा
 भी  उचित  प्रतिबन्ध  हो  सकता  था  उस  की

 व्यवस्था कर  दी  गई  है  ।  कर्ब  किसी wea
 प्रतिवेदन  शीघ्र  से  तैयार  करने  के  लिए  सरकार

 आयोग से  कह  सकती  है  ।  इस  के  तैयार हो प्रतिबन्ध  की  व्यवस्था  करना  बिल्कुल  भी

 आवश्यक  नहीं  है  ।  कौर  न  यह  प्रतिबन्ध  उचित
 जाने  के  बाद  विधि  मंत्रालय भी  ६  महीने

 शर  उस  के  बाद  सदन  में  पर  वे  ६  महीने
 ही  है

 ।  गर्त  में  इस  का  विरोध  करता  हुं  ।

 शर  मांगेंगे  ।  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  कहा  है यह  सच  है  कि  ars  सर्वशक्तिमान हैं  जो  चाहे

 वहीं  कर  सकते  हैं  ।  किन्तु  मेरा  निवेदन  है  कि
 कि  भारतीय  दंड-संहिता  के  उपबन्ध  काफ़ी

 हैं  ।  में  यह  बता  चाहता हूं  विधान
 इस  शक्ति  का  उपयोग  भले  के  लिए  करें  |

 भ्र पने  पर  हाथ  रख  कर  यह  सोचिये  कि  की  दृष्टि से  सभी  नागरिक समान  हैं
 ।

 प्रेस  को  जो  थोड़ी  बहुत  स्वतन्त्रता  है  उसे
 दंडनीय  अपराध  किये  बिना  उसे  दोषी  न

 ठहराया  जाय  ।  एक  सम्पादक को  दोषी
 समाप्त  करने  के  लिये  कया  ऐसा  उपबन्ध  बनाना

 ललित है  ?
 उसे  जेल  उस  की  सम्पूर्ण

 सम्पत्ति  को  जब्त  करने  के  लिए  व्यवहार

 श्री
 कोकोम  आल्वा

 :  हमारा  प्रक्रिया  संहिता  के  उपबन्ध  भी  काफ़ी हैं  ।

 प्रेस  पवित्र  तथा  उच्च  है  ate  सर्वोपरि  जब  व्यवहार  विधि  से  इतनी  सहायता  ली  जा

 पराझओं का प्रतीक का  प्रतीक  है  ।  भारतीय  प्रेस  तथा  सकती  है  तो  फिर  इस  प्रकार  के  अधिनियम

 भारतीय  पत्रकारों  ने  अमूल्य  जीवन  की  एवं  की  सरकार को  कौर  क्या  आवश्यकता है  ?
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 जोकीम

 पिछली  बार  विधेयक  का  समर्थन  दो  कारणों  से  यदि  ऐसा  है  तो  हमें  wa  इस  भ्र धि नियम

 में  ने  किया  था  ।  यदि  जनता  सम्पादक  का  ही  संशोधन  करना  चाहियें  |  हमें  चाहिये

 प्रेस  के  मिथ्या  प्रचार की  देखरेख  करने  में  कि  हम  इस  अधिनियम में  बुनियादी  परिवर्तन

 ang नहीं  हें  तो  सरकार यह  कार्य  करेगी  ।  करें  न  कि  प्रेस  की  स्वतन्त्रता  को  नष्ट  करने  के

 लिये  sic  भी  कठोर  उपबन्ध बनायें  | उस  समय  समाचार  पत्र  सम्मेलन  से  मुझे

 निकालने के  लिए  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किये  गये  ।
 पुराने  afar की  धारा  २०  की

 किन्तु  में  ने  वही  किया  जो  मुझे  उचित  जंचा  |
 उपधारा  (  ३)  के  निसार  ज्वर  का  कार्य  करने

 के  पत्रकार  व्यवसाय  सम्बन्धी  सारे
 यदि  हमारे  सम्पादक  मिलकर  यह  कहें  ;

 राज्य  के  व्यक्तियों  में  से  तय्यार  की  गई  एक

 यदि  प्रांतीय  प्रेस  मंत्रणा  समितियां  मिलकर  यह  तालिका से  व्यक्तियों  को  छांटा  जायेगा  ।  इस
 कहें  कि  समाचार  पत्र  ने  गलती  की  है

 का  aa  है  कि  शिमला  ज़िले  के  किसी  पत्र  के
 तो  उस  पत्र के  सम्पादक को  अभियुक्त  बनाने

 मामले  की  जांच  करने  के  लिये  पंजाब  के  किसी

 की  छूट  सरकार
 को

 होगी  ।  अच्छा  उपाय  तो
 अन्य  जिले  का  व्यक्ति  भी  बनाया जा

 यह  है  कि  यदि  मंत्रणा  समिति  कोई  निर्णय
 सकता है  ।  किसी  एक  जिले  के  पत्र  के  मामले

 करने  में  असमथ  रहती  है  तो  फिर  अपने

 अधिकारों  के  प्रयोग  करने  के  अतिरिक्त
 की  जांच  करने  के  लिये  उसी  ज़िले  के  पत्रकारों

 में  से  जूरर  नियुक्त  किया  जाना  चाहिये
 ।

 सरकार  के  लिए  कोई  चारा  नहीं  रह

 जाता

 तेलगू  महान्  बंगाली  भाषा  के  पत्रों  के

 हमें  जनता  का  मत  भी  तो  लेना  है  ।  जनता  योग से  a  भारतीय  भाषाओं  का  प्रेस  बना

 की  राय  से  हमें  झल्लाना  नहीं  चाहिए  ।  यदि  है  ।  भारतीय  wera  के  प्रेस  ने  बड़ी  बड़ी

 एक  पत्रकार ने  उचित  परवाह  सावधानी  कठिनाइयों का  सामना  किया  है  कौर  आज भी भी
 से  कार्य  नहीं  किया  है  सदाशय  का  कर  रहा है  ।  फिर  भी  यदि  उन  से  कभी  किसी

 दर्शाया है  तो  वह  विधि  के  दोषी  है  ।
 की  निन्दा हो  जाती  है  या  राज्य की  शान्ति  में

 धाराएं  १२४  १३१  तथा  43.0  क  हैं  जो
 थोड़ी  भी  गड़बड़ी  पैदा  हो  जाती  हैਂ  तो  में  उन

 नभ  सेनाओं  से  सम्बन्धित  के  पक्ष  में  एक  शब्द  भी  कहने  को  तय्यार

 अपराधों एवं  वर्गों  में  शत्रुता  उत्पन्न  करने  नहीं
 हूं  ।

 वाली  बातों  से  सम्बन्धित  हैं  ।  यदि  ये  धाराएं

 काफ़ी  नहीं  यदि

 ऐसे  हैं  कि  यदि  कोई  पत्र  शाह फ़ारुक़ की  क»
 तथा  दंड  प्रक्रिया  संहिता  एक  नागरिक

 मंत्रियों प्रधानमंत्री  की  तथा  राष्ट्रपति  पत्नियों  की  बात  प्रकाशित  कर  दे  वह

 की  रक्षा  करने  के  लिए  काफ़ी  नहीं  है  तो  फिर
 संकट में  फंस  जाये  |  ऐसे ही  देशी  नरेशों  की

 कुछ  नहीं  होगा
 ।  रक्षा  के  लिये  भी  भ्र धि नियम  था  ai  कोई

 पत्र  किसी  देशी  के  हरम  की  बात  या

 मुझे  बताया  गया  है  कि  पंजाब  भ्रप्नाकृतिक  मैथुन  की  बात  प्रकाशित  नहीं  कर

 न्यायालय  तथा  अन्य  न्यायालयों ने  निर्णय  सकता  था  ।  ऐसे  समाचार  पत्रों  के  सम्पादकों

 दिये  हैं  कि  सभी  areal  के  लिये  ये  अघिकार  के  साहस  की  में  प्रशंसा  करता  हूं
 ।

 गुमनाम

 काफ़ी  नहीं हैं
 ।  रहते  हुए  भी  वे  प्रेस  की  श्राज्ादी के  लिये
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 बलिदान हो  गये  ।  इस  स्वतंत्रता संग्राम  आलोचना ही  है  ।  यदि  हम  इस  अधिकार

 में उन  बहुत  बड़ा  योगदान है  ।  को  भी  बंधनों  में  जकड़  देंगे  तो  इस  देश  में

 प्रजातंत्र  नहीं  पनप  सकता  ।  जब  यह  विधान प्रेस  की  स्वतन्त्रता हमारे  लिये  बहुत  ही

 महत्वपूर्ण है  ।  सरकार  को  चाहियें कि  भ्रमित  पहले  पहल  राजाजी  द्वारा  प्रस्तुत  किया  गया

 भारतीय  समाचार  पत्र  सम्पादक  सम्मेलन  था  तो  भारत  के  सभी  समाचारपत्रों ने  एक

 का  प्रयोग  बराबरी  के  दर्जे  पर  सम्पादकों  स्वर से  इस  का  विरोध  किया  था  तथा  ऐसा

 से  भेंट  करे  तथा  जो  भी  शिकायतें हों  उन  को  करने  के  लिये  उन  के  प्रति  घृणा  प्रकट  की  थी  ।

 दूर  करने  का  प्रयत्न  करे  ।  इस  अवसर पर  तो  वे  सभी  खराब  व्यक्ति  थे  ?  उन  के

 मुझे  लाला  देशबन्धु  गुप्ता  तथा  डाक्टर  श्यामा  विरोध  करने  का  कारण  यह  नहीं  था  कि  वे

 प्रसाद  मुकर्जी  की  याद  oral  है  जिन्हों  ने  प्रेस  मिथ्या  प्रचार  करने  वाले  प्रेस  का  पक्षपात

 के  अधिकारों के  लिये  बड़ी  बड़ी  लड़ाइयां  करना  चाहते  थे  ।

 लड़ी हैं  ।  समाचारपत्रों  से  जमानत  तलब  करने  का

 उपबन्ध  बहुत  ही  खराब  है  तथा  इस  के  स्थान श्री  दामोदर  मनन  :  मेरे

 माननीय  मित्र  श्री  एन०  सी०  चटर्जी  ने
 पर  होना  यह  चाहिये  कि  दोषी  सम्पादक पर

 कहा  था  कि  इतिहास  में  निवारक  निरोध  न्यायालय  में  मुकद्दमा  चलाया  जाये  तथा  उसे

 दण्ड  दिया  जाये  ।  इस  प्रकार तो  प्रेस  की अधिनियम तथा  प्रेस

 दोनों  काले  कानूनों  को  जन्म  देने
 स्वतन्त्रता  ही  खतरे  में  पड़ती  है  ।  इस  प्रकार

 अप्रत्यक्ष  रूप  से  समाचारपत्रों पर  एक  प्रकार
 का

 श्रेय  डाक्टर  कलानाथ काटजू  को  ही

 मिलेगा  ।  परन्तु  यह  ग़लत  है  क्योंकि  प्रेस
 की  पूर्व  सेंसर  क्रिया  लागू  हो  जाती  है  ।

 अ्रघिनियम  को  जन्म  यह  सेंसर-कार्य  सरकार  द्वारा  नहीं  किया  जाता

 है  प्रेस  के  मालिकों  द्वारा  किया  जाता  है
 देने  वाले  डाक्टर  काटजू  नहीं  उन  के

 पु वें गामी  राजाजी  हें  ।  माननीय  मंत्री  ने  इस
 क्योंकि  उन  का  पेसा  प्रेस  में  लगा  है  ।  धारा ३

 अधिनियम के  काल  को  बढ़ाने के  लिये  कोई
 में  वर्णन  किये  गये  कुछ  अपराध  ऐसे  हैं  जेसे

 हड़ताल  इत्यादि  ।  इस  लिये  यदि  इस  प्रकार सारगभित  ae  नहीं  दिया  है  ।  इस  प्रकार

 उपबन्ध  उसी  दशा  में  बनाया
 के  समाचारों  को  कोई  समाचार  पत्र  प्रभु

 जाना  चाहिये  जब  देश  की  अवस्था भी
 स्थान

 दे  तो  यह  कहा  जा  सकता है  कि  अमुक

 धारण हो  ।  यह  माननीय  मंत्री  का  भी  समाचारपत्र  अमुक
 प्रपराध को

 को  प्रोत्साहन

 कहना  नहीं  है  राज  प्रेस  की  बात  तो
 देता  तो  क्या  माननीय  मंत्री  प्रेस  का

 मिथ्या  प्रचार  करने  वाले  प्रेस  का  भी  यह  अधिकार  भी
 छीन  चाहते हैं  कि

 हाल  ऐसा  खराब  नहीं  जैसा  १९४५१  में  था
 वह  जनता  के  सामने  महत्वपूर्ण  समाचार

 जब  कि  यह  शभ्रधिनियम  पहले  पहल  बनाया
 उचित  रूप  से  रख  सके  ?  इस  प्रकार इस

 विधेयक  के  उपबन्ध  तो  पुराने  अधिनियम
 गया  था  ।  मिथ्या  प्रचार  करने  वाले  प्रेस  का

 पक्षपाती कोई  भी  नहीं है  ।  इस  सम्बन्ध में  तो
 के  उपबन्धों  से  भी  अधिक  कठोर  हें  ।

 किसी  प्रकार  का  मत  भेद  है  ही  नहीं  ।  प्रशन  तो  जहां तक  इस  बात  का  प्रश्न -  है  कि

 केवल  यही  है  कि  कया  इस  प्रकार  का  विधान
 समाचार  पत्रों  सम्बन्ध किसी  पुस्तक

 बना  कर  हम  तथा  उच्च  के  सम्बन्ध  में  अथवा  किसी  दस्तावेज़ के
 कोटि

 के
 प्रेस

 आघात नहीं  पहुंचायेंगे  ।  सम्बन्ध  में  विचार  करने  के  लिये  जरी  की
 प्रजातंत्र  का  आधार  तो  स्वतंत्र  तथा  निर्भीक  व्यवस्था  हो  में  अपना का  ध्यान  इस  संशोधन
 7&1  PSD—
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 दमोदर

 विधेयक  की  धारा  ४  की  कौर  दिखाऊंगा  |  दिन  प्रति  दिन  आलोचना क्षे  चिढ़ती  जाती

 है  ।  इसीलिये  वह  इतने  after  बन्धन  लगाना
 पुरान  क़ानून  में  जूरी  को  यह  भी  निर्णय

 करने  का  भ्र धि कार  दिया  गया  था  कि  चाहती है  ।  मिथ्या  प्रचार  करने  वाले  प्रेस

 जमानत  तलब  करने  आवश्यकता  है  को  दबाने का  तो  केवल  एक  बहाना  है  ।  प्रेस

 या  नहीं है  ।  परन्तु  संशोधन  की  स्वतंत्रता  के  लिये  वास्तव  में  एक  भारी

 किया  रहा  उस  के  द्वारा  जूरी का
 खतरा  Gar  हो  रहा  है  ।

 यह  भ्र धि कार  कम  कर  दिया  गया  है
 *

 जूरी  केवल  इतना  ही  ते  करेगी  कि  उस  के

 सामने  रखी  गई  समाचारपत्र  अथवा
 एक  at  संशोधन

 पत्रਂ  की  परिभाषा के  सम्बन्ध  में  है  ।  पुराने
 दस्तावेज  में  कोई  शभ्रापत्तिजनक बात  है  या

 नहीं  ae @  में  जब  इस  क़ानून  के  विधेयक  क़ानून में  तो  केवल  इतना  ही  था
 यदि

 की  वार्ता  का  उत्तर  राजाजी  ने  दिया था  तो
 किसी  पत्र  से  जमानत  मांगी गई  हो  प्रौर

 उस  ने  जमानत  दाखिल  न  की  हो  तो  वह
 उन्हों  ने  यही  कहा  था  कि  इस  विधेयक  का

 सब से  महत्वपूर्ण भ्रंश  जूरी  की  प्रणाली ही  है  ।
 समझा  जायेगा

 परन्तु  जो  संशोधन  किया  जा  रहा  है  उस
 उन्हों  ने  यह  भी  कहा  था  कि  में  तो  aren

 करता  हूं  कि  भविष्य में  प्रेस  संगठन  इतना  के  अनुसार  कोई  भी  समाचारपत्र जिस  में

 मुद्रक  तथा  प्रकाशक  का  नाम
 न

 दिया  हो

 अनधिकृत  पत्र  समझा  जायेगा |  मुद्रक  तथा
 विचार  तथा  संयम  के  ऐसे  नियम  बना  लेगा

 कि  उन  का  स्वयं  ही  सब  से  पालन  करेगा
 प्रकाशक  के  नाम  दिये  बिना  समाचार  पत्र

 तथा  wat  निर्णयों  मनवाने के  लिये  छापने  वाले  को  दण्ड  देने  के  लिये  प्रेस

 शन  अधिनियम तो  पहले  से  मौंजूद  है  ।  परन्तु सरकार से  विधायिनी  शक्ति  की  मांग  करेगा  |

 राजाजी  ने  प्रेस  को  ऐसा  उच्च  स्थान  दिया
 उस  में  जो  दण्ड  दिया  जाता  है  वह  इतना

 कठोर  नहीं  है  इसी  लिये
 था  ।  मेरे  माननीय  मित्र  श्रीवेंकटार  मन  का  भी

 समाचारपत्रਂ  की  परिभाषा में  विस्तार
 कहना  है  कि  यह  संशोधन  श्रावस्ती  नहीं  है  ।  में

 किया  जा  रहा  है  ?  wat  तक  तो  श्रेणीकृत
 अ्राद्या करता हूं कि करता  हूं  कि  माननीय मंत्री  इस  परामर्श

 पत्र  वही  हो  सकता  था  जिस  ने  कोई को  स्वीकार  करेंगे  ।  यदि  जिला  न्यायाधीश

 को  यह  प्रभाव  हो  कि  जूरी  का  मत  मानने
 जनक  विषय  प्रकाशित किया  जिस  से

 जमानत  मांगी  गई  जिस  ने  जमानत  न
 योग्य  नहीं  है  तो  वह  इस  मामले को  उच्च

 न्यायालय  के  पास  भेज  सकता  है  ।  फिर  भी
 दाखिल  की  हो  ज़मानत  दाख़िल  करने

 जूरी  के  afar  में  कमी  करने  का  कारण  के  पहले ही  जो  कुछ  प्रकाशित कर  दे  ।  इस

 प्रकार दोषी  प्रेस  भ्रनधिकृत  प्रेस  की
 क्या है  ।  इसी  प्रकार  सरकार  निर्णय  के

 विरुद्ध  प्रपील  करने  का  अ्रधिकार  ग्रहण
 परिभाषा में  श्री  सकते  थे  ।  परन्तु  तो

 एक  बेगुनाह  समाचार  पत्र  भी  जिस  में  मुद्रक
 कर  रही है  ।  ऐसा  क्यों  ?  सरकार को  इस

 का  नाम  भूल  से  छपने  से  रह  गया  हो  इस
 सम्बंध  में  प्रतीत  करने  की  इतनी  अधिक

 भाषा  में  सकता  है  ।  इसलिये  माननीय  मंत्री

 कता  नहीं  दिखानी  चाहिये  कौर  न  यही  प्रकट
 का  यह  कहना  ग़लत  है  कि  बहुत  ही  मामूली

 होना  चाहिये  कि  सरकार  में  बदले  की  भावना  संशोधन  किये  गये  हैं  ।  संशोधन  एक  भी  ऐसा

 है  ।  परन्तु  मुझे  ऐसा  जान  पड़ता  है  कि  सरकार  नहीं  है  जो  साधारण  कोटि  का  हो  ।
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 वापस ले  लें  तथा  प्रेस  आयोग की  सिफ़ारिशों सरकार  ने  इस  सम्बन्धमें जांच  करने  के

 लिये  प्रेस  आयोग  नियुक्त  किया  है
 ।

 ऐसा  का  इन्तज़ार करें

 विधान  बनाने  के  पहले  माननीय  मंत्री  को

 एम०  पी०  मिश्र  :  सभापति
 उस  की  सिफ़ारिशों  पर  विचार  करना  आवश्यक

 था  |  परन्तु  हमारा  प्रभाव  यह  है  कि  सरकार
 बड़े  गौर  के  साथ  में  ने  मंत्री  जी  का

 भाषण  सुना  ।  श्राप  जानते  हैं  कि  चार  वर्ष  से जिन  भ्रायोगों  को  नियुक्त  करती  है  वे  सरकार

 के  सामने  अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करते
 इस  बिल  को  लेकर  इस  भवन  इस  सदन में

 परन्तु  साधारणतया सरकार  न  तो  उन  को
 बड़ी  बड़ी  लड़ाइयां  हुई  राज  जब  में

 बोलने  के  लिये  खड़ा  हूं  ate  श्राप  सामने  हैं सिफारिशों को  मानती  है  att  न  उन  के

 अंसारी  कार्य  करती  है  ।  १९४७ के  प्रेस  जांच  तो  मुझे  वह  दृष्य  याद  जाता  है  जब  राजा  जी

 के  जमाने  आप  भी  उन  लोगों  में  थे  जिन्होंने
 समिति  प्रतिवेदन  ने  यह  नहीं  कहा  था  कि

 बड़ी  सख्ती  के  साथ  इसके  खिलाफ  इस
 प्रेस से  जमानतें  मांगी  जायें  ।  उस  में  कहा

 गया था  साधारण क़ानून  से  ही  काम
 ऐक्ट  के  विचार  प्रकट  किये

 थे  ।  में  ने  सोचा  कि  झ्राखिर  area  इस  बिल
 चल  सकता है  प्रेस  के  लिये  कोई  विशेष  क़ानून

 को  फिर  लाने  की  जरूरत  क्यों  पड़ी ?
 नहीं  होना  चाहिये  ।  परन्तु राजा  जी  ने  उस

 में  ने  काटजू  साहब  के  भाषण  को  बड़े
 प्रतिवेदन  की  एक  बात  भी  नहीं  मानी  ।  उसी

 चादर  के  साथ  सुना  के  पहले  मेरे  मन  में
 प्रकार  माननीय  मंत्री  का  विचार  है  कि  हो

 सकता  है  कि  प्रेस  प्रयोग  की  सिफ़ारिशें  उन
 एक  बात  ।  यह  कानून  अपनी  तौर  से

 २९  REYY  को  खत्म  हो  गया  था  |

 की  इच्छा  के  अनुसार  न  होंगी  ।  इसीलिये

 वे  मामूली  संशोधन  कह  कर  बड़ी  जल्दी  जल्दी
 सरकार  उस  को  संविधान  के  प्रकार  जो

 यह  क़ानून बनवा  रहे  हें  |  परन्तु  मेरा  तो
 अधिकार है  उस  श्राडिनेन्स बना  कर

 इस  को  जिलाया  |  में  अदब  से  कहना  चाहता
 विचार  है  कि  इन  में  से  एक  संशोधन  भी  ऐसा

 नहीं  है  जिसे  साधारण  कहा  जा  सके  ।  हूं  कि  ऐसे  wen  मामलों  ऐसे  कानून नों  को  जो

 कि  जनता  के  मूलाधिकारों से  सरोकार  रखते

 श्डिनेन्स  के  जरिये  नहीं  जिलाना  चाहिये  |

 हमारे  देश  का  प्रेस  बहुत  ही  जिम्मेदार  ऑर्डिनेंस  बनाने  का  हक  सरकार  को  संविधान

 तथा  संयत  है  ।  माननीय  मंत्री  को  चाहिये  कि  ने  दिया  लेकिन  इस  की  विशेष  मंशा  तो

 श्री  राजगोपालाचार्य के  सुझाव  के  अनुसार  यह  है  कि  में  जब  पार्लियामेन्ट

 वे  इस  व्यवसाय  का  ही  एक  निकाय  बना  दें  अधिवेशन  में  न  झ्र  सरकार  पर

 जिस  मिथ्या  प्रचार  करने  वाले  तथा  बहुत  बड़ा  खतरा  या  ऐसी  कोई

 ग्रिल  साहित्य  छापने  वाले  प्रेस  को  दबाने  ज़रूरत a  जाय  जिस  के  बिना  देश  का  काम

 के  उत्तरदायित्व सौंप  दें  ।  यदि  इस  प्रकार के  न  चल  सकता  सरकार  श्राडिनेन्स  बना

 निकाय नियमों  का  पालन न  करने  वाले  सकती  है  ।  लेकिन  नवम्बर  के  सेशन  में

 समाचारपत्रो ंके  खिलाफ़  कार्यवाही  करने  की  ७  इस  बिल  पर  विचार  करने  का  समय

 नहीं  मिला  ae  झ्रारडिनेन्स  के  जरिये  इस
 को शक्ति दे  दी  जाये तो  यह  उपबंध इस  प्रकार  के

 विधेयक  से  कहीं  अच्छा  जिस  का  जिलाया  गया  *  में  चाहता  हूं  कि  सदन  इस

 हरण  श्राप  को  संसार  के  किसी  भी  सभ्य  देश  बात  पर  भी  गौर  करे  कि  ऑ्डिनेन्स  किन  किन

 में  मिलना  मुश्किल  है
 ।  इस  लिये  मेरा  मामलों  में  लागू  किये  जा  सकते  हें

 ।  ऐसे

 सुझाव  है  कि  माननीय  मंत्री  इस  विधेयक को
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 से  सम्बन्ध  रखते  उन  को  श्राडिनेन्स  के  मद्रास  की  मिसालें  दीं  कि  केवल  इन् डी सेन्ट

 जरिये  जिलाने  का  तरीक़ा  मेरी  राय  में  बहुत
 श्र  स्करिलस  बातों  को  भद्दे  कौर

 पत्रों  को  रोकने  के  लिये  वहां  के  भ्रखबारों  के खराब है  ।

 खिलाफ़  कार्रवाई  की  गई  ।  इस  देश  में

 जब  होम  मिनिस्टर भाषण  कर  एक  नहीं  कई  पार्टियां  एक  कम्युनिस्ट  पार्टी

 रहे  थे  तो  एक  दुखद घटना  इस  सदन  के  भीतर  दूसरी  तरफ़  कार  एस०  एस०  है  जिस  को

 हो  गई  ।  में  ने  देखा  कि  पार्लियामेन्ट के  राष्ट्रीय  स्वयं  सेवक  संघ  कहा  जाता  एक

 face  पार्टी  के  मेम्बर  विद्वेष  तौर  से  होम
 कौर  उसी  से  निकला  ड्रा  दल  है  जन  संघ  |

 मिनिस्टर  का  भाषण  सुनना  बर्दाश्त  नहीं  कर  यह  इस  देश  में  ऐसे  दल  हें  जिन  का  लोकतंत्र  मे

 रहे  वह  चीखते  चिल्लाते  कौर  जब  विश्वास  नहीं  इन  तीनों  दलों  के  अलावा

 उन  को  हमारे  डिप्टी  स्पीकर  ने  मना

 एक  बार  दो  बार  कई  तो
 तर  छोटी  मोटी  पार्टियां  भी  हैं  जो  खुले  श्राम

 कहती  हें  कि  उन  का  लोकतंत्र  में  विशवास  नहीं
 चीखने लगे  ।  कौर  आखिर में  नतीज़ा

 प्रजातंत्र  में विश्वास नहीं  है  ।  यही  नहीं  कि

 यह  gar कि  वह  उपाध्यक्ष पर  प्राप्त  करते  उन  का  प्रजातंत्र  में  विश्वास  नहीं  है  बल्कि

 हुए  भवन  से  बाहर  निकल  गये  ।
 यहां  प्रजातंत्रात्मक तरीके  से  जो  सरकार

 में  सोचता  था  कि  यह  कानून  है  किस  के  कायम  है  इस  सरे  किसी  को  इन्कार  नहीं हो

 लिये  ।  होम  मिनिस्टर  ने  भ्र पने  भाषण  को  सकता  कि  सन्  १९४७  से  कौर  विशेषकर सन्

 बड़ी  होशियारी  से  तैयार  किया  था  i  कौर  १९५२  से  जो  सरकार यहां  पर  कायम है  वह

 उन्हों  ने  उन  लोगों  का  नाम  नहीं  लिया  जो  प्रजातंत्रात्मक तरीके  पर  बनी  है  उन  में  उन

 कि  यहां  से  भाग  गये  ।  में  समझता  हूं  कि  झगर  का  विश्वास नहीं  है  ।

 सरकार  को  किसी  से  डर  इस  देश  को
 वे  सरकारें जनता  की  राय  से  बनी  हैं

 किसी  से  डर  भारत  की  शाहाजादी  को  किसी
 वे  लोकतंत्रात्मक  सरकारें  हैं  ।

 से  डर  इस  देवा  की  नई  झ्राजादी  और

 तंत्र  को  किसी  से  डर  तो  वह  वही
 सभापति  महोदय  :  माननीय  सदस्य

 अपना  भाषण  कल  जारी  रखें  |
 लोग  हें  जो  कि  इस  भवन  से  भाग  गये  ।  लेकिन

 हमारे  होम  मिनिस्टर  काटजू  साहब
 इस  के  पहचान  सभा

 प्रपनें  भाषण  में  उन  का  कहीं  नाम  नहीं  लिया  ।  ११  १९५४  के  एक  बजे  तक  के  लिए

 हमारे  gat  दोस्त  वेंकटरामन  साहब  ने  भी  स्थगित  हुई

 a


